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भारतीय संविधान सभा 
बुधवार, 3। अगस्त, सन्‌ 949 ई. 


भारतीय संविधान-सभा, कास्टीट्यूशन हाल, नई दिल्ली में प्रातः नो बजे, 
अध्यक्ष महोदय, माननीय डॉ राजेद्ध प्रसाद के सभापतित्व में समवेत हुई। 


संविधान का मसौदा --- ( जारी ) 
सप्तम अनुसूची --- ( जारी 2 
सूची : प्रविष्टि 53 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर (बम्बई जनरल): श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता 


“कि सूची | की प्रविष्टि 53 में, '«एव्छा #6 592०5 0 ग6 धार छाए 
39०लास्‍०त का एगा वा एण 6 क्ाछ $लाव्वत०', ये शब्द तथा अंक हटा दिये 
जायें।” 


यह इसलिये कि हम भाग | तथा भाग 3 के राज्यों में कोई अन्तर नहीं रखना 
चाहते। 


*थ्री एच.वी. कामत (मध्य प्रांत तथा बरार: जनरल): मेरा एक छोटा-सा 
संशोधन संख्या 98 है। श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची | (छठे सप्ताह) के संशोधन संख्या 25 के निर्देश से, सूची । 
की प्रविष्टि 53 में, 'ब्रात वलप्रञश्मंणा णी वाल [प्रांइतांलांगा ् थाए उपता पांशा 
(0फरा 70०77, इन शब्दों के स्थान पर, '॥6 >ूएलप्रश्ंणा #07 ॥6९ [रांडइगंलाणा 
रण भाए इता मांशा 0०0णा ए ये शब्द रख दिये जायें।” 


मैं जानता हूं कि यह केवल शब्दों का हेर फेर है पर इससे अर्थ में थोड़ा-सा 
परिवर्तन हो जाता है, और इससे प्रविष्टि का उद्देश्य स्पष्ट हो जाता है। मेरा विश्वास 
है कि इस प्रविष्टि में “कुछ क्षेत्रों का किसी उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार से 
अपवर्जन' का निर्देश है। अत: “ूटाप्रश्मंणा रांइकांलाणा ण थभाए परत म्ांशा 
(८०णए/" ऐसे कहना ठीक नहीं है। आप क्षेत्राधिकार से किसी चीज का अपवर्जन 
करते हैं: आप क्षेत्राधिकार का अपवर्जन नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं कि 
आप किसी और क्षेत्र में क्षेत्राधकार को विस्तृत नहीं करते। 


*इस चिह्न का अर्थ है कि यह अंग्रेजी वक्‍तृता का हिन्दी रूपान्तर है। 
99 
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[ श्री एच.वी. कामत] 


किन्तु यह कहना कि “ए0प रूएप्रत6 हाल [प्रांडउगलांणा एण ३ (0070 क्‍0णा 5गालाएपए' 
सही अंग्रेजी नहीं है। मंशा तो यह है कि आप कुछ क्षेत्रों को किसी न्यायालय 
विशेष के क्षेत्राधिकार से मुक्त करते हैं, और विद्यमान रूप में इस प्रविष्टि से 
वह आशय नहीं निकलता जो हमारी मंशा है। मुझे विश्वास है कि डॉ. अम्बेडकर 
सहमत होंगे कि इस प्रविष्टि का उद्देश्य कुछ क्षेत्रों को उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार 
से मुक्त करना है। यदि यह बात है तो ये शब्द होने चाहियें “लाए0० #णा 
व6 [णांडवालाणा ण ३ (ए०फ्रा टशशोा। ॥2857॥ मैं कह सकता हूं कि यह बिल्कुल 
उचित है, मैं अपने इस छोटे संशोधन को सदन के विचारार्थ पेश करता हूं। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान, श्री कामत का संशोधन बिल्कुल 
अनावश्यक हे, क्योंकि मेरे संशोधन का उद्देश्य प्रविष्टि 55 के उस भाग को बिल्कुल 
हटा देना है जो “ऋ८०ए/ से आरम्भ होकर अन्त तक जाता है। यदि प्रविष्टि के 
किसी भाग को रखना होता, तब तो यह प्रश्न उठ सकता था कि प्रविष्टि में प्रयुक्त 
7 अधिक अच्छी है या श्री कामत द्वारा सुझाई गई भाषा अधिक अच्छी 

| 


*भ्री एच.वी. कामतः मेरे संशोधन में प्रविष्टि का ही निर्देश है संशोधन का 
नहीं। 
“माननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: मेरे विचार में यह प्रश्न उठ ही नहीं सकता 


क्योंकि मैं सबको ही हटा रहा हूं। दूसरी बात यह है कि प्रविष्टि 53 में प्रयुक्त 
भाषा वैसी ही होनी चाहिये जेसी कि अनुच्छेद 207 में प्रयुक्त हुई हे। 


*थ्री एच.वी. कामतः यदि यह स्वीकार कर लिया जाये तो तृतीय वाचन के 
अन्त में दूसरे अनुच्छेद की, जो पहले ही पारित हो चुका है, भाषा बदलनी पड़ेगी। 


“अध्यक्ष: में देखता हूं कि डॉ. अम्बेडकर के संशोधन में इस प्रविष्टि के 
एक भाग का ही निर्देश हे। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं अन्तिम भाग को हटा रहा हूं जो यह 
हे टला ॥6 9965 (० 6 वार छाए फ्र्लील्व का एथा वा एण प6 पाक 
$८ा०१7॥०”। संशोधित रूप में प्रविष्टि ऐसी बन जायेगी: 


अऊऋराशाडगा ण 6 [प्रांडवांदांणा ए 4 पसांशी ए०्रा ॥गणारह ॥5 जाला(थव 5९ 
वा क्ाए 9986 शांगरात ॥6 8शराणज एण गाता (0, भाव &टाप्रशंणा ण ॥6 [ंप्र8- 
वंलांणा ए भाए 5प्ला प्लांशी (0०प्रा #ता भाए 2229 0प्रा४ं१6 ॥9/0 9926. 


इस प्रविष्टि में क्षेत्राधकार के विस्तार या अपवर्जन का ही उपबन्ध हे। 


*थ्री एच.वी. कामतः मेरे संशोधन में दूसरे भाग का निर्देश है “ूणपरशंणा 
ण 6 [प्रांडइवलाणा णएी भाए इपटा ज्ांशा (0फा गिणा भाए् 209 0प्राईइ9८ 
वी 99.7 
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*गाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: में आपके शब्द-जाल को स्वीकार नहीं करता। 


है एच.वी. कामतः यह शब्दजाल नहीं है। यह तो यही अंग्रेजी भाषा का 
प्रश्न है। 


“माननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: यदि यह केवल अंग्रेजी का ही प्रश्न है 
तो हम इसे बाद में ले सकते हें। 


अध्यक्ष: फिर मैं भी कामत के संशोधन पर मत ले लेता हूं: 


“कि सूची |। (छठे सप्ताह) के संशोधन संख्या 25 के निर्देश से सूची | 
की प्रविष्टि 53 में, 'ब्रात वलप्रञश्नंणा णी वाल [प्रांइतांलांगा ् थाए उपता पांशा 
(०प्ा 7ण7' इन शब्दों के स्थान पर, 'ग्रात रूलापडंगा गण ॥6 [प्रांडकलांणा 
् भाए डता मांशा 0०0एा एणी ये शब्द रख दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: अब मैं डॉ. अम्बेडकर के संशोधन पर मत लेता हूं। 
“कि सूची | की प्रविष्टि 53 में '«ु०व्छा 6 $4व९85 0 ॥6 धार छथाए 
39०लागस्‍०१ ॥ एथा वा ० ॥6 क्याछा $07०076' ये शब्द तथा अंक हटा दिये 
जायें।” 
संशोधन स्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 
“कि संशोधन रूप में प्रविष्टि 55 को स्वीकार कर लिया जाये।” 
संशोधन स्वीकृत हो गया। 
सशोधित रूप में प्रविष्टि 55 संघ-सूची में जोड़ दी गई। 


प्रविष्टि 54 

प्रविष्टि 54 संघ-सूची में जोड़ दी गई। 
प्रविष्टि 55 

प्रविष्टि 55 संघ-सूची में जोड़ दी गई। 


प्रविष्टि 56 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मैं प्रस्ताव करता हूं: 
“कि सूची | की प्रविष्टि 56 के स्थान पर निम्न सूची रख दी जाये। 


“56. शावणां।त65, 5प्राए2५$ भाव ४279808 [0' ॥6 एछप]0056 एा थभा। ए[ ॥6 
वरधाशाड वी ती5 [8.7 7 


इसमें कोई खास अन्तर नहीं है। हमने केवल यही जोड़ दिया है “0 0९ 


एपण0056 ० था।व ए 6 गर्ल वा ती$ डा, 
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*श्री नज़ीरूद्दीन अहमद: (पश्चिमी बंगाल: जनरल): यद्यपि मेरे संशोधन संख्या 
63 से भाषा सुधर जायेगी, पर मैं उसे पेश नहीं करना चाहता। 


(संशोधन सख्या 254 पेश नहीं किया गया) 


*थ्री फूल सिंह (संयुक्त प्रांतः जनरल): अध्यक्ष महोदय, डॉ. अम्बेडकर द्वारा 
प्रस्थापित संशोधन से इस प्रविष्टि का क्षेत्र सीमित हो जायेगा। मौलिक प्रविष्टि के 
अन्तर्गत सरकार को किसी विषय के आंकड़े एकत्र करने की स्वतन्त्रता है, किन्तु 
यदि प्रस्थापित अनुच्छेद स्वीकार कर लिया जायेगा तो उसका क्षेत्र उस सूची में 
प्रविष्द विषयों तक ही सीमित हो जायेगा। उदाहरण के लिये चीनी के मूल्य निर्धारण 
का ही प्रश्न है। चीनी का मूल्य निश्चित करने के लिये भारत सरकार को चीनी 
का उत्पादन-मूल्य मालूम करना है। वह इस सूची में नहीं है। जब तक संघ सरकार 
इस विषय पर विधान बनाने के लिये क्षमता न रखती हो, तब तक कारखाने सूचना 
देने से इन्कार कर सकते हैं। अतः मेरा सुझाव है कि संशोधन को स्वीकार न 
किया जाये ओर मूल प्रविष्टि ग्ञावृणा।25, डप्राए2ए५5, क्षात ड5005 [07 ॥6 छपा00525 
० 06 एांणा' यही रहने दी जाये। क्‍योंकि उससे सरकार इस सूची में वर्णित 
विषयों के अतिरिक्त मामलों में भी पड़ताल कर सकेगी तथा आंकड़े एकत्र कर 
सकेगी। इन शब्दों के साथ मैं डॉ. अम्बेडकर से इस पर पुनर्विचार करने की प्रार्थना 
करता हूं। 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: श्रीमान, मेरे विचार में मेरे मित्र द्वारा 
अभिव्यक्त आशंका कुछ निराधार है और इसलिये उत्पन्न हुई है कि उन्होंने इस 
बात पर ध्यान नहीं दिया हे कि राज्यों सम्बन्धी सब जांच पड़ताल आदि अब समवर्ती 
सूची में समाविष्ट हैं। अतः वे जो बात चाहते हैं वह पूरी हो जाती है। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि सूची । की प्रविष्टि 56 के स्थान पर निम्न प्रविष्टि रख दी जाये: 


“56. गावणांत65, 5प्राए2५$ भाव ४2798708 [0' ॥6 एप]0056 एा भा 0 6 
॥॥ 2 ॥॥/ 26 9 है॥॥।। 9 8 


संशोधन स्वीकृत हो गया। 
सशोधित रूप में प्रविष्टि 56 संघ सूची में जोड़ दी गई। 


प्रविष्टि 57 
*पाननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: श्रीमान, मैं प्रस्ताव रख दी जाये: 


57. एांणा ३2शाटा€5$ भाव एप्ाणा वाइतापाट85 क्‍00 6 0]0ए॥8 
79पा0052९5, 4 45 [00 539, 765९३८०॥, 7 [॥9ण65॥0ण4, ४0०८थ/०णाओं 
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0० €टागांट३ ॥रभागार, ण' इलंशायीए ता €लागएवों 388984706 वा 
प6 धएरबाएक7ाणा ० 666०० ए लगा6, ण ॥6 था) ए 90॥06 
णी्श$, 0 09 6 9णा00707 ए क््टांगं #प्रवी85. 7 


[निम्नांकित अभिप्रायों के लिये संघ-अभिकरण और संघीय संस्थायें, अर्थात्‌ 
वृत्तिक, व्यावसायिक या शिल्पि-प्रशिक्षण के लिये, अपराध के अनुसंधान 
या पता चलाने में वेज्ञानिक या शिल्पी सहायता के लिये, आरक्षी 
पदाधिकारियों के प्रशिक्षण के लिये, या विशेष अध्ययनों की उन्‍नति के 
लिये।] 


“व्यावसायिक प्रशिक्षण” तथा “अपराध के अनुसंधान या पता लगाने, आरक्षी 
पदाधिकारियों के प्रशिक्षण” इन शब्दों को जोड़ देने से यह प्रविष्टि कुछ बड़ी हो 
गई हे। 


“अध्यक्ष; अब हम संशोधन को लेते हें। 
(संशोधन सख्या 68 पेश नहीं किया गया।) 


*भ्री एच.वी. कामतः अध्यक्ष महोदय, मैं छटे सप्ताह की सूची 3 के संशोधन 
संख्या 499 तथा 200 को पेश करता हूं। संशोधन संख्या 99 इस प्रकार हैः 


“कि प्रथम सूची (छठे सप्ताह) के संशोधन संख्या 27 में, तथा डॉ. अम्बेडकर 
द्वारा अभी-अभी प्रस्तावित संशोधन में,- 


8 सूची | की प्रस्तावित प्रविष्टि 57 में 65८४०” शब्द के स्थान पर 
कांग्रगांटग, इलंथागीर भाव इज़ंगरॉपश] 725०2०7' ये शब्द रख दिये जायें।” 


संशोधन संख्या 200 इस प्रकार हैे...... 


“माननीय श्री के. सन्तानम्‌ (मद्रास: जनरल): अध्यक्ष महोदय, कल मेरे ख्याल 
में, माननीय सदस्य ने ऐसे मामले में सरकारी हस्तक्षेप का विरोध किया था। 


“अध्यक्ष: उन्हें असंगत बातें कहने का अधिकार हे। 


*भ्री एच.वी. कामतः मुझे खेद है, श्रीमान, श्री सन्‍्तानम ने समझने का प्रयत्न 
नहीं किया है। मेरे विचार में, वे अपने रेल तथा यातायात विभाग में बहुत व्यस्त 
हैं तथा यहां की कार्यावाही को नहीं समझते-कम से कम उसे नहीं समझे, जो 
कि कल मैंने सदन में कहा था। जब मैं यहां अपनी बात स्पष्ट करूंगा, तो मुझे 
विश्वास है कि वे भी अपने विचार को बदल लेंगे। संशोधन संख्या 200 इस प्रकार 


हैः 


“कि सूची | (छठे सप्ताह) के संशोधन संख्या 27 में, सूची । प्रस्थापित 
प्रविष्टि 57 में, एणा८०' शब्द के स्थान पर 'ब्रव्गगांगरंडाबाए९ भाव 9गां०6! 
ये शब्द रख दिये जायें।” 
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पहले संशोधन को पहले लेते हुए, मैं अपने विनम्र तरीके से अपने माननीय 
मित्र श्री सन्‍्तानम्‌ की आपत्ति का निराकरण करने का प्रयत्न करता हूं। उन्होंने कहा 
कि कल मैंने सरकारी हस्तक्षेप के विरुद्ध कहा है........ 


“एक माननीय सदस्यः केन्द्र द्वारा। 


*आ्री एच.वी. कामतः खैर, योग सम्बन्धी मामलों में केन्द्र द्वारा हस्तक्षेप या 
सरकारी हस्तक्षेप। मेरा अनुमान है कि उन्होंने उस बात का निर्देश किया था जो 
मैंने भारत की योग संस्थाओं के विषय में कहीं थीं। कल तो मैंने यह कहा था--मुझे 
खेद है कि मेरे मित्र ने इसे समझा नहीं-कि आज देश में बहुत सी अशासकौय 
संस्थायें हैं जो योग तथा यौगिक अनुसंधान का अच्छा कार्य कर रही हेैं। उनमें 
तब तक हस्तक्षेप नहीं होना चाहिये जब तक वे सफलता से कार्य कर रहे हें 
और सर्वसाधारण को लाभ पहुंचाते हैं। किन्तु आज मैं जो बात कह रहा हूं, वह 
संघीय संस्थाओं के विषय में है--इस प्रविष्टि में संघीय अभिकरणों तथा संघीय 
संस्थाओं की चर्चा है। वे अशासकीय लोगों द्वारा संचालित अशासकीय संस्थाओं से 
भिन्‍न हैं और मुझे आशा है। कि मेरे मित्र श्री सन्‍्थानम्‌ समझ जायेंगे कि इस 
प्रविष्टि में तथा मेरी कल की बातों में क्‍या अन्तर है। 


मेरे संशोधन संख्या 99 में यह बात है कि यहां 7258८४८०/” (अनुसंधान) शब्द 
को स्पष्ट कर देना चाहिये। कल डॉ. अम्बेडकर ने भारत में परिमापों सम्बन्धी संशोधन 
पेश करते हुये 'प्राणकीय” शब्द के साथ 'नरतत्वीय” शब्द भी जोड़ दिया था। उनका 
उद्देश्य बहुत अच्छा था। वह था--अर्थ का बिल्कुल स्पष्ट तथा संदेहहीन बनाना। 
इसी प्रकार यहां, उन्हीं का अनुसरण करके मैं 'अनुसंधान' शब्द को बिल्कुल स्पष्ट 
तथा संशयहीन बनाना चाहता है कई प्रकार के अनुसंधान होते हैं। कई संस्थाओं 
में ऐतिहासिक अनुसंधान होता है; पूना की एक 88 संस्था भंडाकार संस्था 
कई वर्षों से इस विषय में अच्छा कार्य कर रही है। फिर कई वैज्ञानिक संस्थायें 
हैं। किन्तु तीसरी प्रकार की संस्थाएं, जो आध्यात्मिक अनुसंधान करती हैं, वे बहुत 
कम हैं। योगिक आश्रम तो हैं, पर वे उन संस्थाओं से भिन्‍न हैं जो आध्यात्मिक 
क्षेत्र में अनुसंधान करती हैं। जहां तक मुझे पता है केवल एक ही संस्था जो वैज्ञानिक 
प्रणाली से अध्यात्मिक क्षेत्र में अनुसंधान कर रही है, लोनावला की कैवल्यधाम 
संस्था है; और सरकार ने गत आयव्ययक सत्र में या तत्पश्चात शीघ्र, इस संस्था 
को मान्यता प्रदान की है और योग की उन्‍नति या उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान को 
प्रगति देने के लिये बीस हजार रूपये का अनुदान स्वीकार किया है। मैं बहुत विश्वस्त 
सूचना के आधार पर बोल रहा हूं। संस्था के प्रधान ने योग का वैज्ञानिक अनुसंधान 
करने के लिये अनुदान की प्रार्थाा की थी और सरकार ने बीस हजार रुपये संस्था 
के लिये स्वीकार किये हैं, जिससे कि योग सम्बन्धी वेज्ञानिक अनुसंधान का नाम 
या काम आगे बढ़ाया जा सके। 


स्वतन्त्रा। के आगमन के पश्चात्‌ तथा भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात में, मेरे 
मन में कोई संदेह नहीं है कि हमारी आध्यात्मिक संस्कृति, हमारी प्राचीन संस्कृति 
का केवल एक ही दिशा में ही नहीं वरन्‌ सब सम्भव दिशाओं में पुनरुद्धार होना 
चाहिये। आध्यात्मिक संस्कृति पर,-विशेषत: यौगिक संस्कृति पर-एक आपत्ति यह 
की जाती है कि वह अतवैज्ञानिक है। आज योग के वैज्ञानिक अनुसंधान के प्रारंभिक 


संविधान का प्रारूप [205 


कार्यकर्त्ता, स्वामी कुबलयानन्द लोनावला वाले इस क्षेत्र में आश्चर्यजनक कार्य कर 
रहे हैं। मुझे विश्वास है कि ज्यों-ज्यों हम बड़े होते जायेंगे ज्यों-ज्यों भारत की 
स्वतन्त्रता का विकास होता जायेगा, त्यों-त्यों इस प्रकार की संस्थायें बढ़ती जायेंगी 
जो कि आध्यात्मिक क्षेत्र में अनुसंधान के कार्य को प्रगति देंगी। यह अत्यन्त 
आवश्यक है। जैसा कि अभी हाल ही में महायोगी अरविन्द ने कहा था, पश्चिम 
कुछ प्रकाश तथा पथ प्रदर्शन के लिये पूर्व की ओर झुक रहा है, और यदि पूर्व 
पश्चिम को निराश कर देगा तो संसार का उद्धार असंभव है। उन्होंने हमें यह कहा 
कि भारत को पश्चिम के भौतिकवादी बुदबुदों के पीछे नहीं भागना चाहिये। जीवन 
स्तर को ऊंचा उठाना तो ठीक है पर केवल भौतिकवादी बन जाना ही जीवन 
नहीं है। संसार कुछ और चाहता है और वह भारत की ओर देख रहा है। अब 
समय है कि हम इस दिशा में कुछ करें तथा प्रत्याशापूर्ण संसार को प्रकाश दिखायें। 


मुझे आशा है कि केन्द्र अपनी ओर से केवल ऐतिहासिक तथा वैज्ञानिक 
अनुसंधान को ही नहीं, वरन्‌ योग तथा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी सच्चे वैज्ञानिक ढंग 
से अनुसंधान को प्रगति देगा,-विज्ञान का अर्थ अत्यन्त व्यापक्त और विस्तृत है, केवल 
एक छोटी-सी प्रयोगशाला, नलियों, सुराहियों, आदि की संकुचित भावना ही विज्ञान 
नहीं है, वरन्‌ प्रयोग करने का वास्तविक वैज्ञानिक दृष्टिकोण ज्ञान प्राप्त करने की 
लिप्सा का नाम विज्ञान है, 'विज्ञान' शब्द ही 'ज्ञान' अर्थात्‌ “जानना' से बना है। 


मेरे दूसरे संशोधन के विषय में, मेरा ख्याल है कि भूल से इस नई प्रस्थापित 
प्रविष्टि 57 में 'प्रशासनीय' शब्द रह गया है। पुलिस अधिकारियों के प्रशिक्षण का 
निर्देश है। जहां तक मुझे पता है पिछले दिनों आई.पी.एस. तथा आई.सी.एस. को पहले 
इंगलिस्तान में प्रशिक्षण लेना पड़ता था और बाद में यहां आकर उस प्रशिक्षण को 
अपने विभाग में पूरा करना पड़ता था। द्वितीय विश्व युद्ध में, इंगलिस्तान की गड़-बड़ 
की स्थिति के कारण आई.सी.एस. के सदस्यों का प्रशिक्षण यहां देहरादून में होता 
था। यह प्रशिक्षण आई.सी.एस. को दिये जाने वाले अनुदेशों का भाग था। जब तक 
वे इस प्रशिक्षण तथा अन्य विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण, नहीं हो जाने थे उन्हें कच्चा 
समझा जाता था और पक्का नहीं किया जाता था तथा तरक्की नहीं मिलती थी। 


मुझे पता लगा है, कि अगस्त 947 के पश्चात्‌ प्रशासनीय पदाधिकारियों के 
प्रशिक्षण के लिये एक शिक्षालय पुरानी दिल्‍ली के मेटकाफ हाऊस में आरंभ किया 
गया है, जिसमें पुराने सचिवालय अथवा दिल्ली विश्वविद्यालय का एक भाग था। 
इस शिक्षालय का प्रधान पुराने आई.सी.एस. का एक सदस्य है। वहां नये 
आई.ए.एस. के सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है जो कि पुराने आई.सी.एस. 
के स्थान पर बना है। यदि यह आवश्यक समझा जाता है कि आरक्षी अधिकारियों 
को यह प्रशिक्षण मिलना चाहिये तो यह अधिक महत्वपूर्ण है कि नये आई.ए,एस. 
के सदस्यों को भी यह प्रशिक्षण मिले। वे पुराने आई.सी.एस. का स्थान ले रहे 
हैं और इसलिये उन्हें वेसा ही प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिये। मेरी समझ में नहीं 
आता कि आरक्षी अधिकारियों के प्रशिक्षण के साथ आई.ए.एस. के सदस्यों के 
प्रशिक्षण को क्‍यों न शामिल किया जाये, जब तक कि डॉ. अम्बेडकर अपने गम्भीर 
विवेक के आश्रय से इसके विपरीत कोई कारण न बता सकें। मेरा सुझाव है कि 
'*आरक्षी पदाधिकारियों का प्रशिक्षण” यह मद हटा दी जाये। पर यदि ऐसा न किया 
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जा सके तो मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता कि आई.ए.एस. के सदस्यों को 
क्यों न सम्मिलित किया जाये। मैं अपने संशोधनों 499 तथा 200 को सदन के 
विचारार्थ पेश करता हूं 


“अध्यक्ष: इस प्रविष्टि 57 पर एक संशोधन (संख्या 3544) श्री करीमुद्दीन 
के नाम है है। क्योंकि यह पेश नहीं किया जा रहा है, अत: डॉ. अम्बेडकर उत्तर 
दे सकते हें। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः अध्यक्ष महोदय, मेरे माननीय मित्र 
श्री कामत ने जो संशोधन पेश किये हैं। मैंने उनकी उस प्रविष्टि से तुलना की 
है जो मैंने प्रस्थापित की है। मेरे विचार में, एक बात के अतिरिक्त, मेरे माननीय 
मित्र श्री कामत के दिमाग में जो प्रयोजन हें उन्हें केन्द्रीय सरकार पूरा कर सकेगी। 
केन्द्रीय सरकार प्रविष्टि 57 के अंतर्गत केवल एक ही कार्य नहीं कर सकेगी-वह 
है आध्यात्मिक अनुसंधान। मैं नहीं समझता। कि यह सदन, जो अच्छी प्रकार जानता 
है कि आज कल केन्द्रीय सरकार के समक्ष कितनी समस्‍यायें रहती हैं, उस पर 
आध्यात्मिक अनुसंधान जैसी चीज का भार डालना चाहेगा। उस संशोधन के पेश 
सब उद्देश्य प्रविष्टि 57 द्वारा पूरे हो जायेंगे। 


*भ्री एच.वी. कामतः आप यह कैसे कहते हैं कि प्रशासनीय सेवा पदाधिकारी 
प्रस्थापित प्रविष्टि में आ जाते हैं? 


*माननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: मेरा ख्याल है आ जाते हैं, क्‍योंकि प्रशिक्षण 
केवल पुलिस पदाधिकारियों का ही नहीं है। प्रयुक्त भाषा यह है “वृतिक, व्यावसायिक 
या शिल्पि प्रशिक्षण के लिये अनुसंधान”। उपरोक्त के अन्तर्गत कोई भी वस्तु लाई 
जा सकती है। 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि प्रथम सूची (छठे सप्ताह) के संशोधन संख्या 27 में, सूची | की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 57 में +€5८थ८टा' शब्द के स्थान पर करांग्रगिल्व, इटंशायरी2ट काठ 
शभंतराप॥ 7258८2०॥' ये शब्द रख दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची | (छठे 'सप्ताह') के संशोधन संख्या 27 में, सूची । की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 57 में ?0॥००' शब्द के स्थान पर “्रत्गगागंजा॥796 भाव 90॥००' ये 
शब्द रख दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 


“अध्यक्ष: अब में डॉ. अम्बेडकर द्वारा प्रस्तावित प्रविष्टि पर संशोधित रूप में, 
मत लूंगा। 
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प्रश्न यह हैः 
“कि सूची | की प्रविष्टि 57 के स्थान पर निम्न प्रविष्टि रख दी जाये। 


557. एआाणा ब22थारांट5 ॥4 एञञाणा ॥9वप्र25 00 ॥6 00]09॥7 [प700525, 
9 5 0 539, [0 765९८), [9 |र्णठ5चञ0॥4, ए0८टवा०णा॥ं 0 (6९०॥॥ं- 
९2 ॥भागा2, िः इटंशायीए ० 68९णागांटवों 3588906 व ॥6 ॥५28॥99- 
॥णा णा 6ठ66लाणा ए दगा6, ण ॥6 ॥थागरा2 ण 9006 णीएश$, ० 07 
6 [7णा070 ०ए ४9९०टांबर] श४पवी865. 7 


[57. निम्नांकित प्रयोजनों के लिये संघ-अभिकरण और संघ संस्थायें, अर्थात्‌ 
वृत्तिक, व्यावसायिक या शिल्पि-प्रशिक्षण के लिये, अपराध के अनुसंधान 
या पता चलाने में वैज्ञानिक या शिल्पी सहायता के लिये, आरक्षी 
पदाधिकारियों, के प्रशिक्षण के लिये या विशेष अध्ययनों की उन्‍नति के 
लिये। ] 


संशोधन स्वीकृत हो गया। 
सशोधित रूप में प्रविष्टि 57 संघ-सूची में जोड़ दी गई। 


नवीन प्रविष्टि 57-क 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:-- 


“कि सूची | की प्रविष्टि 57 के पश्चातू, निम्न नई प्रविष्टि प्रविष्ट कर दी 
जाये; 


“570, (70-9का्राणा क्यात गरधा|शाक्ाए& एा इंक्वा१॥ाव5 का गाशापाणा$ 0 
गंशाला' ९वाट2॥707, $टांथावीए व 6टागञटव पाईपरपा0॥5 व 9 7प- 
॥705 क्‍0765९%०॥. 7? 


[57क. उच्चतर शिक्षा की संस्थाओं में वैज्ञानिक और शिल्पिक संस्थाओं में तथा 
गवेषणा की संस्थाओं में एक सूत्रता लाना और मानो का बनाये रखना] 


यह प्रविष्टि तो पिछली प्रविष्टि संख्या 57 की पूरक मात्र है। प्रान्तों द्वारा चालित 
संस्थाओं के संबंध में प्रविष्टि 57क द्वारा केन्द्र को सीमित रूप में यह शक्ति 
देने की प्रस्थापना है कि वह गवेषणा संस्थाओं में एक सूत्रता ला सकता है और 
उनमें मानों को बनाये रख सकता है जिससे वे गिर न जायें। 


श्रीमान, मैं यह भी प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची | (छठे सप्ताह) के संशोधन संख्या 28 में, सूची | की प्रस्थापित 
नई प्रविष्टि में, धक्या॥20०९' शब्द के स्थान पर “66८४॥॥9707' शब्द रख 
दिया जाये!”। 
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“अध्यक्ष: संशोधन संख्या 20। तथा 255 केवल शब्दों को हटाने के विषय 
में है। यदि डॉ. देशमुख और श्री सरबटे चाहें तो उन पर बोल सकते हैं, पर 
उन संशोधनों को पेश करने की आवश्यकता नहीं है। 


*थ्री वी.एस. सर्वटे (मध्य भारत): मेरे पास एक वैकल्पिक संशोधन भी है। 
मैं इसे आपकी अनुमति से पेश करूंगा। 


श्रीमान, मेरा वैकल्पिक संशोधन इस प्रकार है: 


“कि सूची | (छठे सप्ताह) के संशोधन संख्या 28 में, सूची । प्रस्थापित 
प्रविष्टि 57 में, (00-0काश्रांणा क्रात 7रभं॥27॥06! इन शब्दों के स्थान पर 
॥एशणाजाणा 099 गिधाल॑त्र 85३$श्चा0८ 0. णालएां$०! शब्द रख दिये जायें।” 


संशोधित प्रविष्टि इस प्रकार बन जायेगी: 


ढ“एणराणाणा 799 गिगाएंतबर 45॥8व0 0 7॥श0ञ56 0 शग्ावग्वतव$ गा ॥9गप7075 
पक गरशाल ९ताटक्वाणा, 5टाशआा।आ 9 ९०३ 9गपा[0ण5$ भाव 9तप्राणा$ 
$'04765९2टा. 


इस संशोधन को पेश करने में मेरा उद्देश्य यह है कि यदि डॉ. अम्बेडकर 
द्वारा प्रस्थापित प्रविष्टि रहेगी तो यह शिक्षा के प्रांतीय क्षेत्र में अनावश्यक हस्तक्षेप 
होगा। 


कल भाषणों में दो प्रस्थापनायें पेश की गई थीं। एक यह थी कि शिक्षा केन्द्रीय 
विषय होना चाहिये। दूसरी बात एक सुविख्यात शिक्षा विद्वान ने यूं ही कह दी 
थी कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा केन्द्र को सौंप देनी चाहिये। उन्होंने यह कारण 
बताया था कि प्रान्तों के पास पर्याप्त धन नहीं है। मुझे ये दोनों कारण न उचित 
दिखाई पड़े और न पर्याप्त ही। यदि प्रान्तों के पास शिक्षा की उन्‍नति के लिये 
पर्याप्त साधन नहीं हैं तो यह विकल्प नहीं है कि शिक्षा को केन्द्र में स्थानान्तरित 
कर दें, वरन्‌ यह तरीका है कि प्रान्तों को पर्याप्त साधन उपलब्ध कराये जायें जिससे 
कि वे शिक्षा देने का कार्य कर सकें। 


हमारा सौभाग्य है कि नये संविधान में समुचित उपबन्ध रख दिये गये हैं। वित्त 
आयोग को तत्काल ही प्रांतों को सहायक-अनुदान देने के विषय में सिफारिशें करनी 
हैं। और भी, इन सहायक अनुदानों की सिफारिशें करते समय, वित्त आयोग से 
यह आशा की जाती है कि वह देखे कि प्रान्तों को शिक्षा के लिये और सामाजिक 
सेवाओं के लिये कौन-सा आवश्यक व्यय करना हे। 


दूसरी बात यह कही गई थी कि शिक्षा राष्ट्रीय महत्व की वस्तु है, अतः इसे 
केन्द्र को हस्तांतरित कर देना चाहिये। इस तर्क का तो यह परिणाम होगा कि लगभग 
प्रत्येक कार्य क्षेत्र जो इस समय प्रांतों के हवाले हैं, केन्द्र को हस्तान्तरित करना 
पड़ेगा। चिकित्सा राष्ट्रीय महत्व की वस्तु है, स्वच्छता राष्ट्रीय महत्व की वस्तु हे, 
और इन प्रांतों के क्षेत्राधिकार में जो भी सामाजिक सेवायें हैं वे सब केन्द्र को 
सौंप देनी होंगी। अब, मेरे विचार में, प्रांतों तथा केन्द्र के कृत्यों को निश्चित करने 
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की यह कसौटी नहीं है। मेरे विचार में तो कसौटी यह होनी चाहिये कि यह विषय 
राष्ट्रीय महत्व का होने के अतिरिक्त उसके विषय में इन तीन बातों में से एक 
बात पूरी होनी चाहिये। वे तीन बातें मैं अभी बताता हूं। पहली बात उसका सीधा 
संबंध प्रतिरक्षा से होना चाहिये। दूसरी बात वह ऐसा विषय होना चाहिये जिसका 
केवल केन्द्र ही सर्वोत्तम प्रबन्ध कर सके। तीसरी बात वह ऐसा विषय होना चाहिये 
जिसमें एक सूत्रता राष्ट्र के हित में अपेक्षित हो। उदाहरण के लिये सारे देश के 
भूतत्वीय परिमाप को सर्वोत्तम प्रकार से केन्द्र ही कर सकता है। तीसरी बात, वह 
ऐसा विषय होना चाहिये कि एकसूत्रता ही मुख्य बात हो और राष्ट्रहित में आवश्यक 
हो। उदाहरण के लिये तोल और माप के मानों को केन्द्र द्वारा ही नियत किया जाना 
चाहिये क्‍योंकि ऐसा करना राष्ट्रीय हित में है। यदि किसी क्षेत्र में सूत्रता आवश्यक 
नहीं है, वरन्‌ विविधता तथा विभिन्‍नता अपेक्षित है, तो वह शिक्षा का क्षेत्र है। 


शिक्षा की आजकल यह धारा है कि शिक्षा प्रत्येक व्यक्ति के अनुकूल होनी 
चाहिये जिससे कि प्रत्येक का व्यक्तित्व पूर्ण; विकसित हो सके, हां अन्य व्यक्तियों 
के व्यक्तित्व से उसका सामंजस्य रहे। यदि शिक्षा में यही बात आवश्यक है तो 
विविधता के लिये पूरी गुंजाइश होनी चाहिये। शिक्षा में एक सूत्रता नहीं होनी चाहिये, 
क्योंकि उससे व्यक्ति का विकास रुक जायेगा। कोई यह नहीं कह सकता कि मनुष्यों 
के लिये बौद्धिक तोल और माप का मान होना चीहिये। अतः मेरे विचार में शिक्षा 
को पूर्णतः प्रान्तों के लिये ही छोड़ देना चाहिये। 


मैं अनुभव करता हूं कि इस समय जो प्रविष्टि है, शिक्षा के क्षेत्र में “एकसूत्रता 
लाना तथा मानों को बनाये रखना” यह शिक्षा के क्षेत्र में, गवेषणा के क्षेत्र में प्रयोगों 
में बाधा बन जायेगी। यदि शिक्षा को देश की राष्ट्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप 
बनाना है, यदि व्यक्ति की योग्यता का पूर्णतः विकास करना है, तो विविधता होनी 
चाहिये और प्रयोग की स्वतन्त्रता होनी चाहिये। अत: मेरा यह कहना हे कि इसे 
38; प्रान्तों पर छोड़ देना चाहिये। अब, केन्द्र के पास पहले ही काफी अधिकार 
जिसका प्रयोग करके वह प्रान्तों की संस्थाओं को, जहां तक गवेषणा का सम्बन्ध 
है, उपयुक्त स्तर पर ला सकता है। मद संख्या 57 में पहले ही एक उपबन्ध 
है कि केन्द्र गवेषणा के लिये संघ-अभिकरणों पर नियन्त्रण कर सकता है और 
इन संघ-अभिकरणों के द्वारा केन्द्र मान निश्चित कर सकता है। जिनका अनुसरण 
करना प्रांतों का कर्तव्य होगा। अतः गवेषणा के सम्बन्ध में माननिर्धारण की शक्ति 
केन्द्र को देना अनावश्यक है। 


जहां तक उच्चतर शिक्षा का सम्बन्ध है, सब संघानीय देशों में यही नीति अपनाई 
गई है कि केन्द्र मान निर्धारण की शक्ति नहीं लेता। वे इस क्षेत्र में प्रांतों को 
पूरी-पूरी शक्ति देते हैं। किन्तु वे ऐसा करते हैं कि केन्द्र यह घोषणा करता है 
कि यदि अमुक अमुक प्रयोग पूरा किया जायेगा, अमुक अनुदान दिया जायेगा। 
राष्ट्रपति रूजवेल्ट ने और संयुक्त राज्य के अन्य राष्ट्रपतियों ने भी यही किया था 
और आस्ट्रेलिया तथा कनाडा यही कर रहे हैं। यहां भी केन्द्र को यही करना चौहिये। 
यदि केन्द्र चाहता है कि कोई विशेष स्तर होना चाहिये तो उन्हें अपना नियंत्रणाधीन 
विश्वविद्यालयों में या गवेषणा सम्बन्धी अपनी संघीय अभिकरणों में वह स्तर रखना 
चाहिये, या वे ऐसा उपबन्ध कर सकते हैं कि जो विश्वविद्यालय उनकी इच्छानुसार 
स्तर रखेंगे उन्हें अनुदान दिये जायेंगे। इस पर नियंत्रण करने का एक और तरीका 
भी है। आज की परिस्थितियों में अधिकांश स्नातक विश्वविद्यालयों से पढ़कर सेवावृति 
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[श्री वी.एस. सरवटे] 


करते हैं, और सरकार नियम बना सकती है जिससे कि केवल वे ही लोग सेवाओं 
में प्रवेश कर सकते हैं जो विशेष स्तर पर पहुंचे हों। ऐसे अप्रत्यक्ष रूप से वे 
विश्वविद्यालयों से उन मानों को स्वीकार करवा सकते हें जो केन्द्र चाहता है। केन्द्र 
को प्रत्यक्ष रूप से कोई मान निर्धारण नहीं करना चाहिये। 


शिक्षा पर पहले ही राज्य का अत्यधिक नियन्त्रण हे। जिसे शिक्षा से प्रेम हे 
वह खेद के साथ देखेगा कि शिक्षा के क्षेत्र में पर्याप्त गैर-सरकारी प्रत्यत्न नहीं 
होते। राज्य को गैर-सरकारी प्रयत्नों का प्रोत्साहन देना चाहिये तथा गैर-सरकारी 
विद्यालयों की उन्‍नति करानी चाहिये जो कि नये प्रयोग कर सकते हैं ओर शिक्षा 
के नये उपाय, नई प्रणाली ढूंढ सकते हैं। इसमें इस चीज की आवश्यकता है 
एकसूत्रता की नहीं। विविधता तथा विभिन्‍नता शिक्षा का उद्देश्य है, अतः केन्द्र द्वारा 
मान निर्धारण करने का प्रत्यक्ष प्रयत्न नहीं होना चाहिये। मैंने अपने संशोधन में वही 
मार्ग अपनाया है जिस पर संघानीय देश चल रहे हैं। अतः मैंने कहा-“उच्चतर 
शिक्षा की संस्थाओं की, वैज्ञानिक और शिल्पिक संस्थाओं की तथा गवेषणा की 
संस्थाओं की वित्तीय सहायता द्वारा या अन्यथा उन्नति कराना”। 


(इस समय अध्यक्ष महोदय सभापति के आसन के उठ गये, तथा 
उसे उपाध्यक्ष महोदय श्री टी. कृष्णमाचारी ने ग्रहण किया।) 


श्रीमान, एक बात और हे। मेरे विचार में संसद के लिये या केन्द्रीय सरकार 
के लिये, उच्चतर शिक्षा के उदाहरणार्थ चिकित्सा-शिक्षा का मान निर्धारित करना 
कठिन होगा। क्‍या संसद के लिये यह पता लगाना संभव होगा कि चिकित्सा सम्बन्धी 
शिक्षा के मान क्‍या हैं 


*श्री टी.टी. कृष्णमाचारी (मद्रास: जनरल): वे परामर्श के लिये विशेषज्ञ समिति 
नियुक्त कर सकते हें। 


*थ्री बी.एस. सर्वटेः समिति क्‍यों नियुक्त की जाये जबकि विश्वविद्यालय इसी 
प्रयोजन के लिये विशेषज्ञ समितियां ही तो हैं। इसके अतिरिक्त केन्द्र पर जितना 
अधिक प्रशासन-भार होगा, वह उतना ही कम कुशल बन जायेगा। मैं देखता हूं. 
कि केन्द्र के लिये अधिकाधिक कृत्य रखने का प्रयत्न हो रहा है और मुझे भय 
है कि इसका यह परिणाम होगा कि केन्द्र के पास इतने कृत्य हो जायेंगे कि 
उसका अपना कुशलता-मान गिर जायेगा। इसी को दूर करने के लिये मैंने अपना 
संशोधन रखा है। 


श्रीमान, मैं यह प्रस्ताव करता हूं। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख (मध्य प्रांत तथा बरार: जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, मेरे 
विचार में माननीय डॉ. अम्बेडकर को यह स्मरण कराना आवश्यक है कि हम 
ऐसे विषयों की सूची पर विचार तथा विनिश्चय कर रहे हैं जिन पर विधान बनाने 
की अनन्य शक्ति संघ को ही प्राप्त होगी और यदि हम इस प्रविष्टि पर उस 
दृष्टिकोण से विचार करें, तो मैं पूछना चाहता हूं कि क्‍या संसद विधि द्वारा विभिन्‍न 


संविधान का प्रारूप [2] 


संस्थाओं के मानों का निर्धारण करेगी, चाहे वे कैसी ही संस्थायें हों किसी प्रकार 
की संस्थायें हों, जहां तक कि उच्चतर शिक्षा, विज्ञान तथा शिल्प की संस्थाओं का 
सम्बन्ध है। मेरे विचार में कई सदस्य, जिनमें कुछ मस्विद-लेखन समिति के सदस्य 
भी हैं, बार-बार इसी गलती में पड़ जाते हैं कि इस अनुसूची का उद्देश्य संघ 
की शक्तियों को निर्धारित करना तथा परिभाषित करना है। इसी सूची का यह उद्देश्य 
नहीं है और मेरे विचार में यह अच्छा होगा यदि मस्विदा-लेखन समिति के सदस्य 
इस प्रविष्टि पर उस अत्यन्त ३५308 र्ण दृष्टिकोण से विचार करें। मेरा निवेदन हे 
कि अभी मेरे माननीय मित्र श्री ने जो भाषण दिया है वह बहुत विद्वतापूर्ण 
था, पर शायद वह कई सदस्यों को सुनाई नहीं दिया, हां, यहां थोड़े से ही सदस्य 
हैं जो अपनी वक्‍तृता के अतिरिक्त किसी की वक्‍तृता को सुनने को परवाह करते 
हों, और ऐसे सदस्य और भी कम हैं जिन्होंने अपनी बुद्धि को मस्विदा-लेखन समिति 
और डॉ. अम्बेडकर के पास रहने न रख दिया हो। यही कारण है, श्रीमान, कि 
देश में यह भावना बढ़ती जा रही है कि इस सदन की बहुत कम सदस्य परवाह 
करते हैं और देश भी शने: शनेः यह सीखता जा रहा है कि वह इस सदन की 
यथेष्ट चिन्ता न करे। मैं नहीं समझता कि हमारे लिये या देश के लिये यह अच्छी 
बात है। इस बात का पता लगाने के लिये मैं श्रेय नहीं लेना चाहता। यह तो 
दीवार पर स्पष्ट लिखा है जिसे कोई भी पढ़ सकता है। 


इस समय मैं डॉ. अम्बेडकर से कहना चाहता हूं कि जहां तक इस प्रविष्टि 
का सम्बन्ध है इसकी कोई आवश्यकता नहीं हे। 


श्री राजबहादुर (मत्स्य का संयुक्त राज्य): क्‍या मैं माननीय सदस्य से कह 
सकता हूं कि उन्होंने जो बातें कहीं हैं वे शायद इस सदन के अधिकांश सदस्यों 
के विषय में नहीं हैं। मेश सुझाव है कि उन्हें इस प्रकार की बातों को व्यापक 
रूप में नहीं कहना चौहिये। 


डॉ. पी.एस. देशमुख: मुझे प्रसन्‍नता है कि कम से कम एक माननीय सदस्य 
हैं जो इस बात का विरोध करने के लिये तैयार हैं और शायद उनका विरोध, 
जहां तक उनका वैयक्तिक रूप में सम्बन्ध है, ठीक है। कई सदस्य अनुभव करते 
हैं, श्रीमान, कि विश्वविद्यालयों की शिक्षा को शायद केन्द्र को सौंप देना चाहिये। 
हमने इसे लेने का विनिश्चय नहीं किया है, और अब भी विश्वविद्यालयों की शिक्षा 
प्रान्तों के हाथ में ही है। 


*आ्री एच.वी. कामतः क्या डॉ. अम्बेडकर सुन रहे हैं, श्रीमान या वे अपनी 
निजी बातचीत में व्यस्त हैं? डॉ. देशमुख द्वारा अपनी वक्‍तृता जारी रखने से कोई 
लाभ नहीं है जब वे सुन ही नहीं रहे हें। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: मैं उस व्यवहार का अभ्यस्त हो गया हूं। मेरे माननीय 
मित्र को अभी वह गुण अर्जनग करना है और मुझे आशा है कि भविष्य में वे 
उस गुण को प्राप्त कर सकेंगे। चाहे दूसरे कुछ समझें और डॉ. अम्बेडकर ध्यान 
दें या न दें हम अपना कर्तव्य करते हैं और जो कुछ अनुभव करते हैं वह सदन 
के समक्ष पेश कर देते हैं, या सदन के उस भाग के समक्ष पेश कर देते हैं 
जो सुनने के लिये तैयार हो, और राष्ट्र के समक्ष उस हद तक हमारी बात पहुंच 
जाती है जिस हद तक समाचार पत्र हमारी बातों को प्रकाशित करें। मैंने तो आरंभ 
से ही........ 


]22 ] भारतीय संविधान सभा [3। अगस्त सन्‌ 949 ई. 


“उपाध्यक्ष: (श्री वी.टी. कृष्णमाचारी): डॉ. देशमुख अपना भाषण ही जारी रखें। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: अच्छा, श्रीमान, जैसा मैंने कहा था कई सदस्य यह 
अनुभव करते थे कि उच्चतर शिक्षा, विशेषतः विश्वविद्यालयों की शिक्षा, संघ का 
कर्तव्य होना चीहये। हमने उस सिद्धान्त को स्वीकार नहीं किया है तथा उस पर 
कार्यवाही भी नहीं कर रहे हैं। हमने वह कदम नहीं उठाया है। ऐसी हालत में 
हम मानों को निर्धारण केसे कर सकते हैं तथा एक सुत्रता कैसे ला सकते हें? 
क्या हम विश्वविद्यालयों के मानों में हस्तक्षेप करने के लिये विविध प्रांतों द्वारा पारित 
विश्वविद्यालय अधिनियमों को बदल देंगे? मैं ऐसा नहीं समझता। यदि हम यहां 
इस शक्ति को ले लें तब भी उन स्वायत्तता की शक्तियों में हस्तक्षेप करना किसी 
प्रकार संभव नहीं हो सकेगा जो हमने यहां प्रान्तों को दी हैं जब तक कि हम 
विश्वविद्यालय-शिक्षा को केन्द्रीय विधान-विषय न बना दें। एक और भी आपत्तिजनक 
बात है, वह यह है कि यह वांछनीय नहीं है, कि हम यहां विश्वविद्यालय निकायों 
तथा अन्य विद्वान संस्थाओं के विषय में निर्णय करें और उन्हें कहां से आदेश 
दें कि उचित मान क्या हैं और क्‍या नहीं हैं। इसका आधार कोई ऐसी वस्तु होनी 
चाहिये जो केन्द्र देने के लिये तैयार हो। यदि किन्हीं भी विश्वविद्यालयों या संस्थाओं 
को कोई दान या वित्तीय सहायता नहीं दी जाती है, तो केन्द्र को उनकी स्वायत्तता 
में हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है, और यदि केन्द्र उच्चतर शिक्षा की 
सहायता कर सकता है और संसद उस पर अधिकाधिक व्यय करने के लिये तैयार 
है यदि यह एकमुष्ठ अनुदान या नियमित अनुदान दे सकता है तो उस प्रयोजन 
के लिये विधान-निर्माण आवश्यक नहीं होगा। यही पर्याप्त होगा कि केन्द्र मंत्रणा 
दे दे, संघीय विशेषज्ञ शेष विश्वविद्यालयों और विद्वान संस्थाओं को मंत्रणा दे दें 
और मुझे विश्वास है कि वे सदा अपने मानों के बदलने के लिये तैयार रहेंगे। 


अतः विधान-शक्ति प्राप्त करना बिल्कुल आवश्यक नहीं है, उसका अर्थ तो 
उन विविध निकायों को संसदीय विधानों द्वारा मजबूर करना होगा कि वे कुछ बातें 
स्वीकार करें या कुछ मानों को स्वीकार करें। यदि आप कोई आर्थिक सहायता नहीं 
देते तो यह विधान-शक्ति केन्द्र की ओर से अनुचित हस्तक्षेप ही होगी। यदि आप 
वित्तीय सहायता देंगे तो मुझे विश्वास है कि अपने ही हित के लिये कोई संस्था 
इतनी मूर्ख नहीं होगी या साहसी या बेपरवाह नहीं होगी कि वह केन्द्र की राय 
न माने, क्‍योंकि उसे केन्द्र से वित्तीय सहायता मिलेगी। 


अतः इन सब दृष्टिकोणों से यह मद बिल्कुल कुकल्पित है और मुझे आशा 
है कि माननीय डॉ. अम्बेडकर मेरे अन्तिम शब्दों को अवश्य सुनेंगे, चाहे उन्होंने 
अब तक कुछ नहीं सुना है, कि यह व्यर्थ का दिमागी ज्वर है जो मस्विदा लेखन 
समिति को शायद अधिक कार्य में व्यस्त होने के कारण हो गया है। मेरे विचार 
में यह भूल उनसे अधिक भार के कारण, घबराहट तथा थकावट के कारण हो 
गई है और मुझे आशा है कि इसे समय रहते ठीक कर लिया जायेगा। इस प्रविष्टि 
का कोई ओऔचित्य नहीं है, और इससे किसी को कोई लाभ नहीं होगा, यदि हम 
विश्वविद्यालयों के मानों का निर्धारण करने के लिये विधान निर्माण की शरण लेंगे 
तो इससे विश्वविद्यालय निकाय चिढ जायेंगे। इन बातों को ध्यान में रखते हुये तथा 
मेरे मित्र श्री सरवटे ने जो कुछ कहा है उसे ध्यान में रखते ये मुझे आशा हे 
कि इस प्रविष्टि को वापस ले लिया जायेगा और इस पर जोर नहीं दिया जायेगा। 


संविधान का प्रारूप [23 


*थ्री नज़ीरूद्दीन अहमद: उपाध्यक्ष महोदय, मुझे थोड़े से विचार प्रकट करने 
हैं। मेश निवेदन है कि श्री सरवटे के संशोधन से केन्द्रीय हस्तक्षेप सहनीय तथा 
वांछनीय बन जायेगा। डॉ. अम्बेडकर के संशोधन में यह बात है कि केन्द्र को 
शैक्षणिक मामलों में हस्तक्षेप का अधिकार दे दिया जाये, पर यदि वह धन की 
सहायता के रूप में न हो, तो शिक्षा के मामलों में ऐसा हस्तक्षेप “मुफ्त की राय' 
के समान बन जायेगा जो 'एकसूत्रता लाना तथा मानों का बनाये रखना' इस बड़े 
नाम से पुकारा जायेगा। प्रस्थापित प्रविष्टि अत्यन्त स्पष्ट है। मेरा निवेदन है कि 
श्री सरवटे के संशोधन में उपहास की भावना निहित है। वे कहते हैं कि केन्द्र 
को शिक्षा की उन्‍नति में केवल वित्तीय सहायता से ही हस्तक्षेप करना चाहिये। वित्त 
इस मामले में प्रधान है। वास्तव में यदि केन्द्र शिक्षा में जो कि मुख्यतः प्रांतीय 
विषय हे, हस्तक्षेप करे तो, वह वित्तीय सहायता से होना चाहिये, केवल मुफ्त की 
मंत्रणा या आलोचना या टिप्पणी द्वारा नहीं। मेरे विचार में डाक्टर अम्बेडफर को 
इस व्यंग को स्वीकार करके इस संशोधन को स्वीकार कर लेना चाहिये जिससे 
हस्तक्षेप प्रांतें को केवल आर्थिक सहायता देने के रूप में ही रह जायेगा जो सचमुच 
वांछनीय हस्तक्षेप होगा। 


*थ्री बसंत कुमार दास (पश्चिमी बंगाल: जनरल): मेरा एक संशोधन है-संख्या 
29। 


“उपाध्यक्ष: में समझता था कि वे नये अनुच्छेद हें। डॉ. अम्बेडकर, क्या आप 
चाहते हैं कि आपके बोलने से पहले उन्हें पेश किया जाये? 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: हां। 
“उपाध्यक्ष: श्री दास, आप संख्या 29 को पेश कर सकते हं। 
*थ्री बसंत कुमार दासः श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:-- 


“कि संशोधन सूची के संशोधन संख्या 3544 तथा 3545 के निर्देश से, 
सूची | की प्रविष्टि 57 में निम्न नई प्रविष्टियां जोड़ दी जायें: 


४5.60. शिणाताणा ० इटांशागीएर 7652क९९5 क्ाव णए कंशाीलश' €लागरएव का 
॥९0०॥॥0]0छ९]08। ९१प८४४०॥. 
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57.0. शशंत्रणा ण 34९!प४८ विभाएांत 458506 00 ॥6 980०5$ 0 [7कुशथः 
66९ए200आशा। ण ९7८भांणा भाव गरधाा।लशानाए ए प्रागिा शव्ावक्ात 
ण ९वप्रट्थधांगणातं ॥रा0प्रशीा0पा 6 एआांणा, 7 


[57.क. वैज्ञानिक गवेषणा की तथा उच्चतर शिल्पिक और शिल्पकला विवरण 
सम्बन्धी शिक्षा की उनन्‍नति। 


57.ख. एक सी राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति बनाये रखने के उद्देश्य से राज्यों की 
शिक्षा संबंधी कार्यवाहियों में एक सूत्रता लाना। 


]24] भारतीय संविधान सभा [3। अगस्त सन्‌ 949 ई. 


[ श्री बसंत कुमार दास] 


57.ग. शिक्षा के समुचित विकास के लिये और संघ भर में शिक्षा का एक 
सा मान बनाये रखने के लिये उचित वित्तीय सहायता का उपबंध।] 


डॉ. अम्बेडकर के संशोधन में लिखा है कि केवल एक सीमित क्षेत्र में अर्थात्‌ 
उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में ही एकसूत्रता लाना आवश्यक है, पर मेरे संशोधन का 
उद्देश्य यह है कि शिक्षा को इकट्टा ही लेना चाहिये और उस पर खंडश: विचार 
नहीं करना चाहिये। अतः मैं चाहता हूं कि राज्यों की कार्यवाहियों में एकसूत्रता होनी 
चाहिये जिससे कि एक सी राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी रह सके। इस सदन ने अनुच्छेद 
36 को स्वीकार कर लिया है जिसमें लिखा है:-- 


“राज्य इस संविधान के आरंभ से दस वर्ष की कालावधि के भीतर सब बालकों 
को चौदह वर्ष की अवस्था-समाप्ति तक निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा देने के 
लिये प्रबन्ध करने का प्रयास करेगा।” 


तत्पश्चात्‌ू 3] (6) में कहा गया है:-- 


“शैशव और किशोर अवस्था का शोषण तथा नैतिक और आर्थिक परित्याग से 
संरक्षण हो।” 


इन उपबन्धों को पूरा करने के लिये मेरे विचार में शिक्षा की एक सी राष्ट्रीय 
नीति होनी चाहिये और उस नीति को केन्द्र द्वारा एकसूत्रता लाकर क्रियान्वित किया 
जायेगा। यदि कोई उपयुक्त वित्तीय उपबन्ध नहीं होगा, तो राज्य संघ भर में शिक्षा 
का एक सा मान बनाये नहीं रख सकेंगे। शिक्षा ऐसा विषय है जिसे अन्न के 
पश्चात्‌ ही प्राथमिकता देनी चाहिये। हमें यह देखना चाहिये कि सब राज्य सीमित 
समय में एक मान विशेष पर पहुंच जायें, अन्यथा सदन द्वारा स्वीकृत उपबन्धों 
को क्रियान्वित नहीं किया जा सकता। प्रत्येक राज्य में अपने ही मार्ग पर जाने 
की प्रवृत्ति है। मैं नहीं कहता कि उन्हें इसका अधिकार नहीं है। शिक्षा प्रांतीय विषय 
है, अतः प्रान्तों की विभिन्‍न आवश्यकताओं के अनुसार उसमें विभिन्‍नता होनी चाहिये, 
पर फिर भी एक राष्ट्रीय नीति होनी चाहिये और उस राष्ट्रीय नीति को केन्द्र की 
सहायता से क्रियान्वित करना चाहिये। मेरी पहली बात कुछ हद तक प्रविष्टि 57 
द्वारा पूरी हो जाती है, पर 57ख और ग में मैं यह चाहता हूं कि केन्द्र को शिक्षा 
की एक सी नीति बरतने की पर्याप्त शक्ति होनी चाहिये राज्यों को वित्तीय 
सहायता देने की भी शक्ति होनी चाहिये जिससे कि निश्चित कालावधि में एक 
सा मान कायम किया जा सके। 


*शथ्रीमती रेणुका रे (पश्चिमी बंगाल: जनरल): उपाध्यक्ष महोदय, मैं श्री बसंत 
कुमार दास के संशोधन का समर्थन करना चाहती हूं। यह बहुत सुन्दर संशोधन 
है। जेसा कि बताया जा चुका है, उनके संशोधन का प्रथम भाग पहले ही स्वीकृत 
हो चुका है किन्तु 57ख और ग भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा-नीति में एक सूत्रता 
लाना तथा विशेषत: देश में शिक्षा का एक सा राष्ट्रीय न्यूनतम मान बनाये रखना 
आवश्यक हेै। शिक्षा ही हमारी प्रगति और उन्‍नति का आधार है; और जब तक 
केन्द्र शिक्षा में एक सूत्रता न ला सके और यह न देख सके कि देश का कोई 
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भाग शिक्षा के न्यूनतम मान से नीचे न रहे, तब तक हमारे लिये उन्नति करना 
वास्तव में असंभव है। कोई राज्य या इस देश का कोई क्षेत्र जो न्यूनतम मान 
से पीछे रह जाये वह शेष भाग के लिये भार होगा। अतः मैं अनुभव करती हूं 
कि यह बहुत आवश्यक है। साथ ही, राज्यों या प्रान्तों के लिये शिक्षा न्यूनतम 
मान बनाये रखना तब तक संभव नहीं है जब तक कि उनके पास ऐसा करने 
के लिये पर्याप्त धन न हो। 


इस समय शायद संक्रमण काल की कठिनाइयों के कारण और, हो सकता हे 
अन्य कारणों से, हम इन अत्यावश्यक राष्ट्र-निर्माण कार्यों की ओर पर्याप्त ध्यान 
नहीं दे सके हैं। जिन सेवाओं की पुराने शासन के अधीन अपेक्षा की गई थी 
तथा जिनके साथ विमाता व्यवहार किया गया था, उन्हें अभी आवश्यक सहायता 
मिलनी है जिससे कि देश प्रगति कर सके। मैं कहना चाहती हूं कि हमारी राष्ट्रीय 
आय का कम से कम पच्चीस तीस प्रतिशत भाग तत्काल राष्ट्र-निर्माण के कार्यों 
के लिये अलग रख देना चाहिये। मेरा यह दावा है कि प्रत्येक प्रान्त में राष्ट्रीय 
आय का कम से कम ॥5 प्रतिशत, नहीं तो 20 प्रतिशत, शिक्षा पर व्यय होना 
चाहिये। मैं जानती हूं कि हमारे देश में स्थिति खराब है और जब तक हम अधिक 
उत्पादन नहीं कर सकते, हम अपनी राष्ट्रीय आय को बढ़ा नहीं सकते। यह कहा 
गया है कि जब तक हम अपनी राष्ट्रीय आय को नहीं बढ़ा सकते तब तक इन 
आवश्यक कार्यों के लिये धन प्राप्त करना कैसे संभव हे? हमें वह संकुचित घेरा 
कहीं न कहीं तोड़ना होगा। हमारे देश के लिये प्रगति करना या अधिक उत्पादन 
करना तब तक संभव नहीं है जब तक कि श्रमिक की कार्यकुशलता न बढ़े। 
इसका यह अर्थ है कि शिक्षा और स्वास्थ्य का न्यूनतम मान होना चाहिये। जब 
तक पुरुषों और स्त्रियों की जो समाज के निर्माता हैं, शिक्षा तथा स्वास्थ्य का न्यूनतम 
मान नहीं होगा, तब तक हमारे लिये कार्य-कुशलता को बढ़ाना संभव नहीं होगा 
और जब तक कुशलता नहीं बढ़ेगी तब तक अधिक उत्पादन की बात करने से 
कोई लाभ नहीं है। मेरे विचार में हमें इस समस्या को इस आधार पर सुलझाना 
चाहिये। 


यदि हमें ऐसा करना है तो इसमें श्री दास का यह संशोधन सहायक होगा। 
उन्होंने जो दो बातें उठाई हैं वे अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं कि केन्द्र को एकसूत्रता लाने 
की शक्ति होनी चाहिये और यह देखना चाहिये कि कोई राज्य न्यूनतम मान से 
पीछे न रहे, और राज्यों को शिक्षा का विकास करने के लिये काफी आर्थिक सहायता 
मिलनी चाहिये। मैं यह नहीं कहती कि केन्द्र को यह शक्ति होनी चाहिये कि 
वह किसी राज्य के न्यूनतम मान से आगे बढ़ने में हस्तक्षेप करे। यह शक्ति इस 
संकल्प में निहित नहीं है। इसमें यह ही शक्ति निहित है कि कोई राज्य न्यूनतम 
मान से पीछे न रहे और मुझे आशा है कि डॉ. अम्बेडकर और मसौदा-लेखन 
समिति इस पर विचार करेगी तथा इस संशोधन को स्वीकार कर लेगी। 


*शथ्री लक्ष्मीनारायण साहू (उड़ीसा: जनरल): माननीय सभापति जी यह जो 
नया संशोधन का प्रस्ताव हम लोगों के सामने उपस्थित किया गया है इसके साथ 
मैं सहमत नहीं हूं, इसलिये कि शिक्षा एक प्रादेशिक विषय है। और शिक्षा एक 
प्रादेशिक विषय होने से अभी इसमें सेंटर का इतना अधिकार कर देना समुचित 


]26] भारतीय संविधान सभा [3। अगस्त सन्‌ 949 ई. 


[ श्री लक्ष्मीनारायण साहू] 


नहीं है। कम से कम इसको तो कानकरेंट लिस्ट में रखना चाहिये। फिर दूसरे 
आर्टिकल में यह भी कहा गया है किः 


>एक्लांगाला व48 टप्रशंए्ट 90फ2ट8$ 00 ॥476 |49795$ गा 705096८ ० ॥6 
भाश5ड शाप्रााकब०त वा ॥8 | 0 ॥6 8९एला।॥ 8लालवा6.7 


यह होते हुये भी हम लोग फिर पावर छीन लेते हैं यह उचित नहीं है। मेरा 
मतलब यह है कि जब एक शिक्षा प्रादेशिक विषय मान लिया गया है तो यूनिवर्सिटी 
के हाथ में हर एक जगह पावर रहनी चाहिये इसके लिये सेंटर की पावर नहीं 
रहनी चाहिये। जब तक यूनिवर्सिटी स्वतन्त्र नहीं रहेगी तब तक इस देश में जो 
शिक्षा हम लोग पाते हैं वह शिक्षा ठीक तरह से नहीं चल सकती। मैं आपको 
यह बताता हूं कि हिन्दुस्तान में जितनी यूनिवर्सिटी हैं उनमें कलकत्ता यूनिवर्सिटी 
को जो स्वातन्त्रय बहुत ज्यादा है और हम देखते हैं कि यह स्वातन्त्रय रहने से 
यूनिवर्सिटी से जो आदमी निकलते हैं उनसे ज्यादा फायदा होता है। मैं इसका प्रतिरोध 
इसलिये करता हूं कि डॉक्टर अम्बेडकर का इस अमेंडमेड से यूनिवर्सिटी की जो 
पावर है उसको हम कम कर देना चाहते हैं। 


यहां एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हायर एज़्युकेशन क्‍या है यह बताना 
चाहिये। हम लोगों की समझ में कुछ नहीं आता है कि हायर एज़्युकेशन युनिवर्सिटी 
एज्युकेशन है या सेकेण्डरी एज़्युकेशन है। इसको साफ कर देना चाहिये कि हायर 
एज्युकेशन का क्‍या मतलब है। अगर हायर एज़्युकेशन का मतलब कॉलेज एज़्युकेशन 
है तब तो युनिवर्सिटी को जितनी मदद सैंटर दे सकता है देना चाहिये। लेकिन 
हायर एज्युकेशन का मतलब सेकेण्डरी एज़्युकेशन है तो बहुत खराब है। मैं तो 
चाहता हूं कि हर एक प्रान्त में सेकेण्डरी ऐज्युकेशन में सेंटर की कोई क्षमता नहीं 
रहनी चाहिये। आज तक क्‍या हुआ है कि ब्रिटिश इस देश में थे और वे केन्द्रीभूत 
पावर सेंटर में लेकर शिक्षा चलाते थे जिससे कोई आदमी जो यह ख्याल करता 
था कि नये तरीके से एज़्युकेशन चलना चाहिये तो वह ख्याल नहीं चला सकता 
था। अभी भी इस देश में बहुत आदमी हें जो ख्याल करते हैं कि शिक्षा एक 
तरीके से होगी और कुछ आदमी यह ख्याल करते हैं कि शिक्षा दूसरे तरीके से 
होगी। तो जब तक यह स्वातन्त्रय नहीं मिलेगा, और सब लोगों को स्टिगरोल किया 
जायेगा तो उससे सबको भेड़ें ही बनाना है। इसलिये मैं चाहता हूं कि हर एक 
यूनिवर्सिटी को पूरी क्षमता देनी चाहिये और सेंटर जितना आर्थिक सहयोग दे सकता 
है उतना आर्थिक सहयोग उसे देना चाहिये। इसीलिये मैं इस संशोधन का प्रतिरोध 
करता हूं। 


*प्रो, शिब्बन लाल सक्सेना (संयुक्त प्रांत: जनरल): श्रीमान, कया मैं अपना 
संशोधन 256 पेश कर सकता हूं? 


(इस समय अध्यक्ष महोदय पुनः पीठासीन हुए।) 
“अध्यक्ष: यह तो नई प्रविष्टि जोड़ना हे। 
“प्रो, शिबव्बन लाल सक्सेना: श्रीमान, अभी आपने 259 की अनुमति दी थी। 


संविधान का प्रारूप [27 


“अध्यक्ष; कया आप इसे इसके संशोधन के रूप में पेश करना चाहते हैं? 
*प्रो शिव्बन लाल सक्‍सेनाः वे एक दूसरे से सम्बद्ध विषय हें। 


*अध्यक्ष: यह तो नई प्रविष्टि है जो आप पेश करना चाहते हैं। श्री फूल 
सिंह। 

*थ्री फूल सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं संशोधन 57 ख का समर्थन करने खड़ा 
हुआ हूं पर मुझे भय है कि मेरे लिये संशोधन 57 ग का समर्थन करना संभव 
नहीं है। एकसी राष्ट्रीय शैक्षणिक नीति आवश्यक है। क्‍योंकि कुछ विश्वविद्यालयों 
ने अपनी उपाधियों को इतना सस्ता कर दिया है कि इन विश्वविद्यालयों से जो 
उत्तीर्ण होते हैं उन्हें नियुक्त करने वाले प्राधिकारी नीची निगाह से देखते हैं। कुछ 
विश्वविद्यालयों में अपनी उपाधियों को इतना सस्ता बना दिया है कि जो लड़के 
वैसे उत्तीर्ण नहीं हो सकते थे वे उन विश्वविद्यालयों से सहज ही उत्तीर्ण हो जाते 
हैं। इससे बहुत गड़-बड़ हो गई है अतः एकसी राष्ट्रीय नीति आवश्यक है। मैं 
इससे सहमत हूं, पर मुझे भय है कि केन्द्र से यह कहना कि वह राज्यों को 
पर्याप्त वित्तीय सहायता दे, केन्द्र पर बहुत भार डालना होगा, किन्तु जब तक हम 
केन्द्र की आय न बढ़ायें, तब तक केन्द्र के लिये इन सब कार्यों के लिये वित्त 
देना शायद संभव न हो सके। अतएव मैं 57ख का समर्थन करता हूं और 57ग 
का विरोध करता हूं 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बडेकरः अध्यक्ष महोदय, मेरे मित्रों ने जो इस 
प्रविष्टि 57क पर बोले हैं, कुछ मामलों को मिला दिया है। जहां तक मैं समझ 
सका हूं उनका यह कहना हैं कि यह प्रविष्टि 57क तभी स्वीकृत होनी चाहिये 
जब केन्द्रीय सरकार प्रांतों को कुछ अनुदान दे। इन दोनों मामलों को मिलाना मुझे 
बिल्कुल अनावश्यक प्रतीत होता है। केन्द्र से प्रांतों को अनुदान देने के प्रश्न पर 
दो भिन्‍न अनुच्छेदों-255 तथा 262-में उपबंध किया गया है। अनुच्छेद 255 में 
उपबन्ध है कि केन्द्र द्वारा प्रान्‍्तों को सहायता के लिये अनुदान दिये जायेंगे-- 


“ऐसी राशियां, जो संसद विधि द्वारा उपबन्धित करे उन राज्यों के राजस्वों के 
सहायक अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष भारत की संचित निधि पर भारित होंगी 
जिन राज्यों के विषय में संसद यह निर्धारित करे कि उन्हें सहायता की 
आवश्यकता हे,......” 


अत; वित्तीय सहायता द्वारा राज्यों को प्रोत्साहन देने का उपबन्ध तो 255 में 
पहले ही है। मैं सदन के सदस्यों का ध्यान एक और महत्वपूर्ण अनुच्छेद की ओर 
8 चाहता हूं जिसका क्षेत्र अधिक विस्तृत है वह है अनुच्छेद 262, उसमें लिखा 
“संघ या राज्य किसी सार्वजनिक प्रयोजन के हेतु कोई अनुदान दे सकेगा, चाहे 
फिर वह प्रयोजन ऐसा न हो कि जिसके विषय में यथास्थिति संसद या उस 
राज्य का विधान मंडल, विधि बना सकता हे।” 


जैसा कि सदन देखेगा इसका क्षेत्र बहुत अधिक विस्तृत है। इसमें लिखा हे 
कि चाहे वह विषय सूची । में न हो, फिर भी, संसद अनुदान दे सकती है। 
अतः इस प्रश्न के लिये अलग उपबन्ध होने के बाद मेरे विचार में उसे प्रविष्टि 
57क में रखने की कोई आवश्यकता नहीं हे। 
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[डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


प्रविष्टि 57क में केवल कुछ संस्थाओं में खास मानों को बनाये रखने का विषय 
है, जो संस्थायें उच्चतर शिक्षा देती हैं, या वैज्ञानिक और शिल्पी संस्थाएं हैं, गवेषणा 
की संस्थायें हें, आदि। आप कह सकते हैं “यह प्रविष्टि क्‍यों रखी जाये?” मैं 
बताऊंगा कि उसकी क्‍या आवश्यकता है। उदाहरण के लिये बी.ए., की परीक्षा को 
ही लीजिये, जो भारत के विविध विश्वविद्यालयों की ओर से ली जाती है। अब, 
अधिकांश प्रांत और केन्द्र अभ्यर्थियों के लिये विज्ञापन करते समय केवल यही 
कहते हें कि अभ्यर्थी विश्वविद्यालय का स्नातक होना चाहिये। अब, मान लीजिये, 
मद्रास विश्वविद्यालय कहे कि बी.ए. में उत्तीर्ण होने के लिये ॥5 प्रतिशत अंक 
प्राप्त करना पर्याप्त हे; और मान लीजिये कि बिहार विश्वविद्यालय कहे कि 
बी.ए. उपाधि प्राप्त करने के लिये 20 प्रतिशत अंक प्राप्त करना आवश्यक हे; 
और कोई अन्य विश्वविद्यालय कोई अन्य मान निश्चित कर दे, तो बिल्कुल गड़बड़ 
हो जायेगी और सामान्यतः: प्रयुक्त होने वाली पदावलि का, कि अभ्यर्थी स्नातक 
होना चाहिये, कोई अर्थ नहीं रहेगा। इसी प्रकार कई गवेषणा संस्थायें हें जिनके 
परिणामों पर केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों की कई कार्यवाहियां निर्भर हैं। स्पष्ट 
है कि आप इन शिल्पी और वैज्ञानिक संस्थाओं के परिणामों को सामान्य स्तर से 
गिरने नहीं दे सकते और यदि ऐसा हो जाये तो उन्हें केन्द्र के प्रयोजनों, अखिल 
भारतीय प्रयोजनों या राज्य के प्रयोजनों के लिये मान्यता प्रदान नहीं कर सकते। 


अतः आर्थिक सहायता के प्रश्न के अलावा, यह सर्वथा आवश्यक है, केन्द्र 
के हितार्थ भी तथा प्रांतों के हितार्थ भी, कि अखिल भारतीय आधार पर ही मानों 
को बनाये रखा जाये। इस प्रविष्टि का यही उद्देश्य है, और मेरे विचार में तो यह 
बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा उपबन्ध है क्‍योंकि कई प्रान्त ऐसे हैं जो गवेषणा संस्थायें 
स्थापित करने या विश्वविद्यालय स्थापित करने की जल्दी में हैं या अपने मानों 
को यूं ही नीचा करना चाहते हैं जिससे कि बाहय जगत में यह प्रभाव उत्पन्न 
कर सकें कि वे पहले से कहीं अच्छे परिणाम निकाल रहे हें। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: क्‍या सरकार की यह इच्छा है कि उत्तीर्ण होने के 
लिये अंक तथा प्रतिशत भाग निश्चित करे? 


*पाननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: वे ऐसा कर सकते हैं। यह तो सरकार 
का काम हे कि वह जैसा भी उचित समझे उसी प्रकार मान को बनाये रखें। में 
तो कुछ नहीं कह सकता कि कोई सरकार क्‍या करेगी। 


अध्यक्ष: में संशोधनों पर मत लेता हूं। सबसे पहले श्री बसन्‍त कुमार दास 
द्वारा प्रस्थापित तीन प्रविष्टियां 57क, 57 ख और 57 ग हें। 


*थ्री बसन्‍्त कुमार दासः मैं उन्हें वापस लेने के लिये सदन की अनुमति 
मांगता हूं 


संशोधन, सदन की अनुमति से, वापस ले लिये गये। 


संविधान का प्रारूप [29 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची | (छठे सप्ताह) के संशोधन संख्या 28 में, सूची | की प्रस्थापित 
नई प्रविष्टि 57क, में ((00०कारा/ंणा ७70 प्राक्चा॥27970०' इन शब्दों के स्थान 


पर 'शणातांगा एए गिवार॑त्र 85॥ंडश्राएट८ 0 ण८ण्ांड०” ये शब्द रख दिये 
जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची | की प्रविष्टि 57क के पश्चात्‌ निम्न नई प्रविष्टि प्रविष्ट कर 
दी जाये: 


“हक, उच्चतर शिक्षाओं की संस्थाओं में वैज्ञानिक तथा शिल्पिक संस्थाओं में 
और गवेषणा की संस्थाओं में एकसूत्रता लाना और मानों का निर्धारण।” 


प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 
प्रविष्टि 57-क संघ-सूची में जोड़ दी गई। 


“अध्यक्ष: प्रो. शिव्बनलाल सक्सेना ने संशोधन संख्या 256 में एक नई प्रविष्टि 
की प्रस्थापना की है। विश्वविद्यालयों की शिक्षा तथा शिक्षा के सम्बन्ध में प्रांतों की 
शक्ति के विषय में इतना वाद-विवाद होने के बाद भी क्‍या माननीय सदस्य अपना 
संशोधन पेश करने से कुछ लाभ समझते हैं? 


*प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: यदि आपका सुझाव हो तो में पेश नहीं करूंगा। 


“अध्यक्ष: बहुत अच्छा। हम इसे छोड़ देते हें। 


प्रविष्टि 58 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 
“कि सूची | की प्रविष्टि के स्थान पर निम्न नई प्रविष्टि रख दी जाये:-- 


“56. एागणा एफ्रा6 86०6९६, ७]]| 903 829५065: एााणा एपल्‍॥0 826ए०८ 
(णागरं5ड0ा. 


[संघ-लोक सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, संघ-लोक सेवा-आयोग।] 


(संशोधन संख्या ॥69 पेश नहीं किया गया।) 


220] भारतीय संविधान सभा [3। अगस्त सन्‌ 949 ई. 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची | (छठे सप्ताह) के संशोधन संख्या 30 में, सूची | की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 58 में, ७] ॥09 $०ए००५ (अखिल भारतीय सेवायें)' इन शब्दों को 
हटा दिया जाये।” 


अब जो प्रविष्टि प्रस्थापित हुई है उसके शब्द ये होंगे: 


>[जाणा एफ्रार 82०९5, 53]] पावा4 826ए०0९5$, एाणा ?प्र॥० 826ए०८ 
((णागरांइड0ा, 


में समझ नहीं पाता कि “७॥ पञा09 $०८एं००5 (अखिल भारतीय सेवाएं)' इन 
शब्दों की क्‍या आवश्यकता हे। मेरे विचार में संघ-लोक सेवा” में 'अखिल भारतीय 
सेवायें” भी समाविष्ट हैं क्योंकि संघ में समस्त भारत आ जाता है और वही 'अखिल 
भारत' है, ओर में नहीं समझता कि “लोक” शब्द से कोई अन्तर पडेगा। अतः 
मेरे विचार में "अखिल भारतीय सेवाएं” इन शब्दों का जोड़ना व्यर्थ है। किन्तु यदि 
उनसे कोई विशिष्ट प्रयोजन सिद्ध होता है तो मैं इस संशोधन पर जोर नहीं दूंगा। 
यदि “संघ-लोक सेवा' इन शब्दों का सीमित आशय हे और उसमें अखिल भारतीय 
सेवाएं भी आ जायें, क्योंकि सेवाओं को संघ-लोक-सेवाएं कहा जाता है, यदि अखिल 
भारतीय सेवायें उस आयोग को नहीं भेजी जा सकेंगी, कम से कम साधारणत: 
ऐसा ही होगा, क्‍योंकि सेवा आयोग को संघ-लोक सेवा-आयोग कहां गया है। अतः 
जहां तक आयोग का संबंध है, उसमें अखिल भारतीय सेवाओं को कोई स्थान नहीं 
होगा। ये अनावश्यक शब्द जोड़े गये हैं। किन्तु मैं तो केवल सूचना चाहता हुं। 


*भ्री एच.वी. कामतः श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची | (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन संख्या 30 में, सूची | की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 58 में, अंत में, 'थ्राव ॥ण। 0०णग्ञाग्रांड्आऔंणा' ये शब्द जोड़ दिये जायें।” 


फिर प्रविष्टि इस प्रकार बन जायेगी: 


“छाए 56. एाांणा एफ छ8लएंटट5, 3-09 82०९5, एाआंणा ?प्ञ॥0९ 
9९ए०065 ((ण्गातरी5ड09 क्ाव 30 ("णगाग550. 7 


(प्रविष्टि 58. संघ-लोक सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, संघ-लोक सेवा-आयोग 
और संयुक्त आयोग।) 


सदन को स्मरण होगा कि कुछ दिनों पूर्व हमने अनुच्छेद 284, 285, 285क, 
285ख, 285ग, 286, 287 आदि आदि को स्वीकार किया था, जिनमें लोक-सेवा 
आयोगों की सृष्टि की गई थी जो तीन विभिन्न श्रेणी के थे: प्रथमत: संघ आयोग: 
दूसरा राज्य आयोग: और तीसरा संयुक्त आयोग जो उन दो या अधिक राज्यों के 


संविधान का प्रारूप [22] 


लिये होगा जो उन राज्यों के लिये ऐसा आयोग बनाने के लिये तैयार हो गये हों। 
दुर्भाग्य से इस संयुक्त आयोग के मामले को मस्विदा-लेखन समिति भूल गई, क्‍योंकि 
सदन देखेगा कि अनुच्छेद 284 से संसद को यह शक्ति मिल जाती है कि वह 
विधि द्वारा संयुक्त लोक-सेवा आयेग की नियुक्ति का उपबन्ध बना सकती है जो 
उन दो या अधिक राज्यों की आवश्यकताओं को पूरा करेगा जो कि अपने लिये 
संयुक्त आयोग बनाने के लिये सहमत हो गये हों। अनुच्छेद 284 से भी राष्ट्रपति 
को यह शक्ति मिलती है कि वह संयुक्त आयोग के सभापति तथा अन्य सदस्यों 
को नियुक्त करे, और इस अनुच्छेद तथा अनुवर्ती अनुच्छेद से राष्ट्रपति या संसद 
को संयुक्त आयोग के संविधान तथा संगठन के विषय में भी शक्ति मिलती हे। 
खैर, में देखता हूं कि इस हब आयोग के मामले का अन्य सूचियों-सूची 2 
और 3 में उपबन्ध नहीं है, यदि है भी तो भी मैं नहीं समझता कि यह 
इन दोनों सूचीयों में से किसी में क्षेत्र में आता है। संयुक्त आयोग का उचित स्थान 
सूची | में है, वह संघीय प्राधिकारियों के क्षेत्राधिकार में होना चाहिये। तदनुसार 
मेरा सुझाव है कि मेरा संशोधन स्वीकार करके यह चीज जोड़ दी जाये, अर्थात्‌ 
इस प्रस्थापित प्रविष्टि 5 में संयुक्त आयोग भी समाविष्ट कर दिया जाये। मैं संशोधन 
संख्या 204 को पेश करता हूं और सदन से अनुरोध करता हूं कि वह इस पर 
विचार करे तथा इसे स्वीकार कर ले। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मेरे मित्र डॉ. पंजाब राव देशमुख ने 
“अखिल भारतीय सेवाएं' इन शब्दों को निकालने का जो संशोधन पेश किया था 
उसे स्वीकार करना संभव नहीं है। कारण यह है कि अब तक अखिल-भारतीय 
सेवाएं तथा उनका विनियमन भारत-शासन-अधिनियम में नहीं था; क्योंकि यह मामला 
अन्य रूप से भारत-मंत्री के हाथ में था। अब भारत-मंत्री तो रहा नहीं है, अतः 
संविधान में अखिल भारतीय सेवाओं के विनियमन के लिये किसी अभिकरण का 
उपबन्ध करना आवश्य है और उसके लिये सबसे उचित अभिकरण केन्द्र ही है। 
सूची । में उन मामलों का उल्लेख है जो केन्द्र के क्षेत्र में हैं। अतः अखिल 
भारतीय सेवाओं का स्वाभाविक स्थान सूची | में हे। एक युक्ति तो यह हेै। 


दूसरी युक्ति यह है कि इस समय दो प्रकार की अखिल भारतीय सेवाएं विद्यमान 
हैं। एक तो पुराने आई.सी.एस. के अवशिष्ट हैं जो अब भी भारत-सरकार की सेवाएं 
कर रहे हैं। दूसरे, गत दो वर्षों में नई सेवाएं स्थापित की गई हैं, जो अखिल 
भारतीय प्रशासनीय सेवा तथा अखिल भारतीय आरक्षी सेवा कहलाती हैं। क्‍या केन्द्र 
इन दोनों सेवाओं के आधार पर असैनिक सेवकों की भरती जारी रखेगा? इसका 
निर्धारण तो एक अनुवर्ती अनुच्छेद द्वारा किया जायेगा। पर इसमें कोई संदेह नहीं 
है कि ये सेवाएं प्रांतों की सहमति से बनाई गई हेैं। दूसरी बात, वे सेवाएं हैं तो 
उनके विनियमन के लिये उपबन्ध करना आवश्यक है और मेरा निवेदन है कि 
संघ सूची ही उचित सूची है जिसमें यह उपबन्ध किया जा सकता है। 


मेरे मित्र श्री कामत ने जो सुझाव दिया है कि संयुक्त आयोग का भी उल्लेख 
इस प्रविष्टि में होना चाहिये, उसके विषय में मेरा निवेदन है कि गम्भीर विचार 
करने पर पता लगेगा कि उससे उलझन हो जायेगी। संयुक्त आयोग, जहां तक उसके 
गठन, उसके सदस्यों की नियुक्ति और उनके हटाने का प्रश्न है--और केवल इन 
तीन बातों में--अखिल भारतीय विषय है, और इन तीनों के लिये अनुच्छेद 284 


]222] भारतीय संविधान सभा [3] अगस्त सन्‌ 949 ई. 


[डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


में उपबन्ध किया जा चुका है। अन्य सब मामलों में यह वास्तव में राज्य लोक 
सेवा आयोग है: उदाहरण के लिये, हम कह सकते हैं कि कुछ सेवाओं का अपवर्जित 
करने या कुछ मामलों में उनसे परामर्श करने के विषय में वह अब भी राज्य 
लोक सेवा आयोग ही रहेगा। और यदि संयुक्त आयोग की प्रविष्टि 58 में समाविष्ट 
कर दिया जायेगा तो इन मामलों में राज्यों का क्षेत्राधिकार नहीं रहेगा, ऐसा करना 
अवांछित है। इसी कारण मुझे भी कामत की प्रस्थापना पर आपत्ति है। 


*भ्री एच.वी. कामत: क्‍या मैं जान सकता हूं कि क्‍या यह समवर्ती सूची 
में जायेगा? 


शाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: नहीं। 
*भ्री एच.वी. कामतः यह कहां जायेगा? 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः कुछ खास मामलों में यह केन्द्रीय मामला 
हो सकता है; उदाहरण के लिये यदि राज्य मिलकर यह कहें कि एक संयुक्त 
लोक सेवा आयोग बनना चाहिये, तो उस संकल्प के फलस्वरूप केन्द्र को क्षेत्राधिकार 
प्राप्त हो जाता है, अन्यथा नहीं। सब मामलों में, वह राज्य लोक सेवा आयोग है। 


*डॉ. पी.एस. देशमुखः मैं अपने संशोधन को वापस लेने की अनुमति चाहता 
हू। 
संशोधन सभा की अनुमति से, वापस ले लिया जायेगा। 
“अध्यक्ष: में श्री कामत के संशोधन पर मत लेता हूं। प्रश्न यह हैः 


“कि सूची | (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन संख्या 30 में, सूची की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 58 में, '॥ाव ॥णा। 0०ग्ञाग्रांइश्ंणा' ये शब्द अन्त में जोड़ दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि सूची | की प्रविष्टि 58 के स्थान पर निम्न प्रविष्टि रख दी जाये: 


“358. एााणा ?एफ्र॥० 82025, 0]]-]793 82८'ए०९९५$, एग्ञाणा ?7प9॥८ $९एं८०९ 
('णागा85807.7 


(58. संघ लोक सेवाएं, अखिल भारतीय सेवाएं, संघ लोक सेवा आयोग।) 
संशोधन स्वीकृत हो गया। 
सशोधित रूप में प्रविष्टि 58 संघ सूची में जोड़ दी गई। 
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प्रविष्टि 58क 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मैं प्रस्ताव करता हूं: 
“कि सूची की प्रविष्टि 58, के बाद निम्न प्रविष्टि प्रविष्ट कर दी जाये: 


“588. एाणा छएछुलशा$इ0$, प्रीध 45 [0 58५, 90०5075 [09५9970]6 997 0९ 
(70शशागाधालशा। ए काका ण 0प्रा ण 6 (0०50॥09॥९6 एप्राव ण पावाव. 


(58क. संघ निवृत्ति वेतन, अर्थात्‌ भारत सरकार द्वारा या भारत की संचित निधि 
में से दिये जाने वाले निवृत्ति-वेतन।) 


यह प्रविष्टि मस्विदे में नहीं थी। हमने सावधानी के लिये ऐसी प्रविष्टि रखना 
आवश्यक समझा। 


(संशोधन सख्या 70 पेश नहीं किया गया।) 
*डॉ. पी.एस. देशमुख: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची | (षष्ठम्‌ सप्ताह) के संशोधन संख्या 3] में, सूची | की प्रस्थापित 
नई प्रविष्टि 59-क के स्थान पर निम्न प्रविष्टि रख दी जाये: 


5586, एटाहणा5$ [93990]6 0फ एी ॥6 (एण50॥09९0 #प्राव ०0 गाव 0 
0००56 99 ॥6 (70एशाशधश।ा एण पावी9. 7 


(58क. निवृत्ति वेतत जो भारत की संचित निधि में से या अन्यथा भारत सरकार 
द्वारा दिये जाने हैं।) 


मेरे संशोधन में संघ शब्द को हटाने का प्रस्ताव है और उसका यह महत्वपूर्ण 
कारण है कि जब तक वे भारत की संचित निधि में से दिये जाने हैं, तो मुझे 
विश्वास है कि जिन उत्तर वेतनों से संघ का सम्बन्ध है, उनके अतिरिक्त कोई 
अन्य उत्तर वेतन उनमें समाविष्ट नहीं होंगे। मैं समझ नहीं पाता हूं कि क्‍या कोई 
ऐसे निवृत्ति-वेतन हैं जो किसी ऐसी राशि में से दिये जा सकते हैं जो भारत की 
संचित निधि का भाग न हो। मेरा ख्याल था कि भारत के समस्त राजस्व का 
नाम भारत की संचित निधि रख दिया जायेगा। मैं अत: यह समझने में असमर्थ 
हूं कि इन निवृत्ति वेतनों को देने के लिये कोई अन्य स्रोत कहां से ढूंढा जा 
सकता है। किन्तु मैंने इसे भी नहीं बदला है, मैंने केवल इसे अधिक उचित रूप 
में रख दिया है, कम से कम मेरा यह ख्याल है कि मैंने जो शब्द सुझायें हें 
वे स्वीकार्य होने चाहियें अर्थात्‌ संघ का उल्लेख नहीं होना चाहिये। जहां तक वे 
भारत की संचित निधि में से दिये जाने हैं, वे संघीय निवृत्ति वेतन ही होंगे, अतः 
यह शब्द व्यर्थ हैं। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: में नहीं समझता कि मेरे मित्र डॉ. देशमुख 
ने जिस संशोधन का सुझाव दिया है वह मेरे संशोधन पर कोई सुधार है या उससे 
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अधिक भिन्‍न है। यह अन्तर स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है कि कुछ ऐसे निवृत्ति 
वेतन हो सकते हैं कि जो भारत की संचित निधि में से दिये जाते हों, जिसका 
अर्थ है करों की आय में से दिये जाने हैं। यदि नितान्त संभव है कि भारत सरकार 
से निवृत्ति वेतन स्थापित करे तो जमा कराये हुये कोष में से दिये जायें, तो उस 
अवस्था में उनका भार संचित निधि पर नहीं पड़ेगा वरन्‌ उस व्यक्ति पर पड़ेगा 
जिसने पहले ही उस कोष में रुपया दिया है। यह अन्तर है इसी कारण यह प्रविष्टि 
ऐसी भाषा में रखी गई है जैसा कि मैंने रखी हेै। 


*डॉ. पी.एस. देशमुखः मैं अपना संशोधन वापस लेना चाहता हूं। 
संशोधन, सभा भी अनुमति से, वापस ले लिया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची | की प्रविष्टि 58 के पश्चातू, निम्न नई प्रविष्टि प्रविष्ट कर दी 
जाये: 


“5883. एगाणा 9शांणा$, ॥905 0 539 9शाहंणा5$ 039970]९ 09 ॥#6 (0एशाशधशशा। 
ण गावा4 णा 0प्रा ण ॥6 ((0०500॥९4 एप्ाव ण पाता. 7 


प्रविष्प 50क संघ सूची में जोड़ दी गई। 


प्रविष्टि 59 
प्रविष्प 59 संघ सूची में जोड़ दी गई। 


प्रविष्टि 60 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 
“कि सूची | की प्रविष्टि 60 के स्थान पर निम्न प्रविष्टि रख दी जाये: 


560.  श्ञाटंगा भाव ज्ांडागांटब एणाप्राआ$ड ॥4 १२९८०४६४ 6९८]४९१ 9५ 
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(संसद से विधि द्वारा राष्ट्रीय महत्व के घोषित प्राचीन और ऐतिहासिक 
स्मारक और अभिलेख।) 


संविधान का प्रारूप [225 


मूल प्रविष्टि के शेष भाग अर्थात्‌ “पुरातत्वीय स्थान तथा अवशिष्ट” को समवर्ती 
सूची में स्थानान्तरित कर देने का विचार हे। 


*थ्री एच.वी. कामतः अध्यक्ष, मैं सूची 3 (षष्ठम्‌ सप्ताह) के संशोधन 
सं. 206 को पेश करता हूं जो इस प्रकार है:-- 


“कि सूची | (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन संख्या 32 में, सूची की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 60 में, '#ालंशा। थाव पमांडाठार॥ ैणाप्राआ5$ ॥6 [२९८८०००५! इन 
शब्दों के स्थान पर '७०णाप्रालाड, छ9९०5 & ठछ[€ल$ ० ब्रांह0 ता ग्रांडाणा० 
राैशा०58 ये शब्द रख दिये जायें।” 


मैं आरंभ में ही यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि मैं किसी प्रविष्टि या अनुच्छेद 
के शब्दों या भाषा की बहुत परवाह नहीं करता हूं, जबकि उससे अनुच्छेद का 
आशय स्पष्ट हो जाये। मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है कि कोई अपने विचारों 
को बदल ले या पहले प्रयोग की गई भाषा को बदल दे, और न मुझे किसी 
की असंगति पर ही आपत्ति है, जब तक कि उस विचार-परिवर्तन या भाषा-परिवर्तन 
का कोई उचित कारण बताया जा सके या कम से कम वह बात ठीक दिखाई 
देती हो। महात्मा गांधी भी कहा करते थे कि वे भी अपने विचारों को बदलने 
के लिये तैयार रहते थे जबकि उस परिवर्तन की आवश्यकता का उन्हें विश्वास 
हो जाये, जबकि ऐसा करने के उचित कारण हों। 


मैं सदन का ध्यान राज्य की नीति के निदेशक सिद्धांत, भाग चार, के अनुच्छेद 
39 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। अनुच्छेद 39, जो इस सदन ने कई मास 
पूर्व पारित किया था, इस प्रकार हैः-- 


“संसद से, विधि द्वारा, राष्ट्रीय महत्व वाले घोषित कलात्मक या ऐतिहासिक 
अभिरुचि वाले प्रत्येक स्मारक या स्थान या चीज का यथास्थित लुंठन, निरूपण, 
विनाश, अपनयन, व्ययन अथवा निर्यात से रक्षा करना राज्य का आभार होगा।” 


अब, संघ-सूची में, जहां तक मैं समझ सकता हूं, हमने अनुच्छेद 39 का विषय 
समाविष्ट कर दिया है और मुझे कोई कारण दिखाई नहीं देता कि हमने अनुच्छेद 
39 में जो भाषा रखी है उसे यहां क्‍यों बदला जाये। यहां प्रस्थापित प्रविष्टि प्राचीन 
तथा ऐतिहासिक स्मारकों तथा अभिलेखों के विषय में हे। अभिलेख-पता नहीं यह 
शब्द कैसे टपक पड़ा है। स्मारकों के अतिरिक्त यदि हम ऐतिहासिक महत्व के 
स्थानों तथा वस्तुओं का उल्लेख करें तो वह काफी होगा, हां, अभिलेख भी उन 
वस्तुओं में एक है जिन्हें आप नष्ट होने या खराब होने आदि से बचा सकते हें। 
अतः स्मारकों के अतिरिक्त केवल ऐतिहासिक महत्व की वस्तुएं क्‍यों नहीं कह 
देते? केवल ऐतिहासिक की क्‍यों, कलात्मक महत्व के स्थान भी क्‍यों नहीं कहते, 
जिसका उपबन्ध इस सदन ने, बहुत सोच विचार कर अनुच्छेद 39 में किया हे 
जो राज्य की नीति के निदेशक सिद्धान्तों में से एक है? मेरे विचार में डॉ. अम्बेडकर 
ने अनुच्छेद 39 की भाषा को बदलने के लिये कोई उचित कारण नहीं बताया 
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है। अतः मैं संशोधन संख्या 206 पेश करता हूं और सदन से अनुरोध करता हूं 
कि वह इसे स्वीकार कर ले। 


(संशोधन संख्या 207 तथा 208 पेश नहीं किये गये।) 
“अध्यक्ष: क्‍या आप संशोधन संख्या 206 पर कुछ कहना चाहते हें? 


“माननीय डॉ. बी.,आर. अम्बेडकर: नहीं, श्रीमान, इस विषय पर कुछ भी 
कहना सर्वथा अनावश्यक हे। 


*अध्यक्ष: फिर मैं श्री कामत द्वारा प्रस्तावित संशोधन पर मत लूंगा। प्रश्न यह है: 


“कि सूची | (पष्ठम्‌ सप्ताह) के संशोधन संख्या 32, में सूची की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 60 में, '#ालंशा। 4 पांडाठा९॥ ैणाप्रााआ5$ ॥6 [२९८८०००५! इन 
शब्दों के स्थान पर '४णाप्राशश$, 7]8९65 6 00]९८$ णए धारा 9 #98070 
८८5 ये शब्द रख दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि प्रस्थापित प्रविष्टि 60 सूची | का अग बने।” 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 
सशोधित रूप में प्रविष्टि 60 संघ-सूची में जोड़ दी गई। 


“प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: श्रीमान, क्‍या मुझे अपने संशोधनों को पेश करने 
की अनुमति हे? 


“अध्यक्ष: जब मैंने पुकारा था तब आप यहां नहीं थे। मुझे खेद है अब समय 
नहीं रहा। 


*प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: वे अत्यन्त महत्वपूर्ण संशोधन हैं, श्रीमान, और 
मेरे विचार में वे स्वतन्त्र भी हें। 


*पाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकरः न्याय आपके पक्ष में नहीं हे। 


प्रविष्टि 6॥ 


“अध्यक्ष: मुझे सूची समाप्त कर लेने दीजिये, फिर देख लेंगे। अब, प्रविष्टि 
सं. 6। मुद्रित सूची में एक संशोधन है जिसकी सूचना डॉ. अम्बेडकर ने दी हेै। 
संख्या 3548। 


संविधान का प्रारूप [227 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान, मैं उसे पेश नहीं कर रहा हूं। 
“अध्यक्ष: फिर दो संशोधन श्री सन्तानम्‌ के नाम में हें। 
*माननीय श्री के. सन्‍्तानम्‌ः मैं उन्हें पेश नहीं कर रहा हूं। 
*अध्यक्ष: फिर मैं प्रविष्टि संख्या 6॥ पर मत लेता हुं। 


प्रविष्टि 6/ संघ-सूची में जोड़ दी गई। 


प्रविष्टि 6-क 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मैं प्रस्ताव करता हूं: 
“कि सूची | की प्रविष्टि 6। के पश्चात्‌ निम्न प्रविष्टि जोड़ दी जाये: 


56.5. 58970गगला[ 0 डक्रावब्ाव5 ण वृषभाज क्‍ण 20005 00 96 &छछकुणा80 
207055 टारशगा$ #णा|श ० ॥थ500॥0९6 #णा ०6 990९260 भाणीश, 7 


[6.क. भारत से बाहर निर्यात की जाने वाली अथवा एक राज्य से दूसरे राज्य 
को भेजी जाने वाली वस्तुओं के गुणों का मान-स्थापन।] 


हम प्रविष्टि 6हऋ को पहले ही पारित कर चुके हैं जिसमें तोलों और मापों 
का विषय है और अब यह अनुभव किया गया है कि वस्तुओं के गुणों के 
मान-स्थापन के लिये उपबन्ध होना चाहिये। 


“अध्यक्ष; इस पर दो संशोधन हैं। संशोधन संख्या 209। डॉक्टर देशमुख। 


*डॉ. पी.एस. देशमुखः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रविष्टि 6क को जोड़ने की 
प्रस्थापना का स्वागत करता हूं, किन्तु मेरे विचार में वह पर्याप्त रूप से व्यापक 
नहीं है, और इसीलिये मैं अपने ये दो संशोधन पेश करता हूं जिससे यह पूरी 
तरह से व्यापक बन जाये और इस विषय की सब बातें आ जायें। मेरा संशोधन 
संख्या 209 इस प्रकार हैः-- 


[“कि प्रथम सूची (पष्ठम्‌ सप्ताह) के संशोधन संख्या 33 में सूची | की 
प्रस्थापित नई प्रविष्टि 6क के स्थान पर निम्न प्रविष्टि रख दी जाये: 


56].0. (बकाएर भाव डगावभ्रवर47ण7 रण वृषभ ए बशाएप्रॉपाओ [/04प ८९ 0 
20065 |श9९6 0 96 ८णाह्प्राा:6 जा 6 ९0प्रा।५9 ० ७&७छकुणा2०6 0प्रा४9१6 
गाव णा ॥भा99000९4 ॥#07 ०6 996 0 भागगालश', 7 
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[डॉ. पी.एस. देशमुख] 
मेरा अगला संशोधन संख्या 20 इस प्रकार हेः-- 


“कि सूची | की प्रस्थापित नई प्रविष्टि 6॥क के पश्चात्‌ निम्न नई प्रविष्टि 
जोड़ दी जाये: 


४6-8.?6एथाआ।तणा एज 86 रटाभा0णा ए ॥॥7९6$ ण 009, एी९०॥० पा[7076९0, 
[7090$९26 ॥0 968 &कणा&व ० 0॥०फजञ5९, भ्राभाएशा९०॥5 (0 29]985, 
९णा॥।0] क्राव 7टएप्रधाणा ण थ। 5पलीा थागंटी65. 7 


श्रीमान, वास्तव में संशोधन काफी स्पष्ट है। मैं कृषिजन्य पदार्थों का श्रेणीकरण 
भी इसमें जोड़ना चाहता हूं। जो भी हमारे निर्यात व्यापार के महत्व से परिचित 
है तथा इस बात को जानता है कि श्रेणीकरण है ही नहीं, वह देखेगा कि इससे 
कृषकों को बहुत हानि होती है। यह ऐसी बात है जिसकी कृषि मंत्रालय को भी 
बहुत चिन्ता है। मुझे इसमें सनन्‍्देह नहीं है कि सब प्रांत सहमत होंगे कि एक केन्द्रीय 
विधान की और एक सुनिश्चित नीति के निर्धारण की आवश्यकता है, जिससे कि 
उत्पादन का स्तर ऊंचा उठ जायेगा। सब वस्तुओं का उपयुक्त श्रेणीकरण होगा तथा 
हमारा निर्यात व्यापार भी सुधर जायेगा। अतः यह बहुत महत्वपूर्ण बात थी जो शायद 
मसौदा-लेखन-समिति के किसी सदस्य के दिमाग में नहीं आई, और शायद उनमें 
से कोई कृषि या मंत्रालय से या कृषकों को कठिनाइयों या आवश्यकताओं से परिचित 
नहीं था अत: यह भूल रह गई है। अतः मेरी प्रस्थापगा है कि यह भाषा रख 
दी जाये, क्योंकि इसमें वे सब बातें आ जाती हैं जो विद्वान डॉक्टर 6क में रखना 
चाहते हैं, कुछ और बातें जुड़ जाती हैं जो नितान्‍्त आवश्यक हैं और उसका क््षेत्र 
निर्याता की जाने वाली या एक राज्य से दूसरे राज्य को भेजी जाने वाली वस्तुओं 
तक ही सीमित नहीं रहता इसमें कृषिजन्य पदार्थों का भी तथा देश में उपभोग 
के लिये बनाई गई वस्तुओं का भी निर्देश है। जहां तक मेरे सुझाव का संबंध 
है, जो 6ख को जोड़ने के संबंध में है, में खाद्य-सामग्री तथा अनाज में मिलावट 
करने के हमारे व्यापारियों के कलुषित स्वभाग का विशेषतः निर्देश करूंगा। यह 
मिलावट प्रायः ऐसे समय नहीं की जाती जबकि कृषक उन पदार्थों का उत्पादन 
या विक्रय करते हैं, वरन्‌ उस समय की जाती है जबकि व्यापारी तथा वणिक 
उन्हें बेचते हैं। यह बुराई इतनी ज्यादा फैली हुई है कि मैं साहसपूर्वक कह सकता 
हूं कि किसी दुकानदार से कुछ भी बहुत शुद्ध रूप में प्राप्त करना बहुत कठिन 
है। उनको लालच इतना अधिक होता है कि वे अपने उचित लाभ से कभी संतुष्ट 
नहीं होते और बिल्कुल खुले तौर पर चीनी, आटे तथा तेल इत्यादि में पता नहीं 
क्या-क्या मिला देते हैं। कभी-कभी वे आटे में सीमेंट भी मिला देते हैं और हमारे 
अभागे भाई उसे खा लेते हैं। मैंने ऐसी वस्तुओं के विश्लेषण, नियंत्रण तथा विनियमन 
के लिये भी एक उपबन्ध रखने का सुझाव दिया है। मेरे विचार में ये दोनों संशोधन 
अत्यन्त आवश्यक हें। मुझे आशा हे डॉ. अम्बेडकर सहमत होंगे कि संघ के पास 
यह शक्ति होना आवश्यक है। 


श्रीमान, यह कहा जाता है कि इस मामले को प्रांतों पर छोड़ दिया जाये। मेरे 
विचार में ऐसा करना उचित नहीं होगा, क्योंकि यह तो हास्यास्पद होगा कि हम 
मंडियों आदि के लिये मानों को बनाये रखने के लिये वस्तुओं के गुणों के विषय 
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में विधान बनायें तथा विनिश्चय करें, और सारे संघ में वही मान बनाये रखने के 
लिये आवश्यक कदम न उठायें। मुझे विश्वास है कि मेरे संशोधन स्वीकार कर 
लिये जायेंगे। 

“अध्यक्ष: संशोधन संख्या 260 में प्रविष्टि 6॥ का निर्देश है, किन्तु वह डॉ. 
अम्बेडकर के संशोधन में आ जाता है। अत: इसे पेश करना आवश्यक नहीं है। 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: मेरे मित्र डॉ. देशमुख ने जो प्रश्न उठाया 
है वह उस समय उठाया जा सकता है जब हम सूची 2 की प्रविष्टियों पर विचार 
करेंगे। हम यहां केवल हि । पर विचार कर रहे हैं, जिसका उद्देश्य केन्द्र की 
शक्ति को सीमित करना है, जिससे कि वह राज्यों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप 
न कर सके। इसी कारण इस प्रविष्टि की भाषा बहुत सावधानी से गढ़ी गई हे। 
जैसे कि मेरे मित्र देखेंगे, इस प्रविष्टि में उन वस्तुओं के मानों की चर्चा है जो 
एक राज्य से दूसरे राज्य को भेजी जायेंगी। इनके विषय में यह मंशा नहीं है कि 
केन्द्र को राज्यों के प्रशासन में हस्तक्षेप करने दिया जाये। यदि वे इस प्रश्न को 
उठाना चाहते हैं तो वे राज्य-सूची पर विचार के समय ऐसा कर सकते हें। 


*डॉ.पी.एस. देशमुख: क्‍या मैं सुझाव दे सकता हूं कि इसे स्थगित कर दिया 
जाये तथा इस सूची को अंतिम रूप से पारित करने से पूर्व कृषि-मंत्रालय से परामर्श 
कर लिया जाये? 


“ग्ाननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: जब हम सूची 2 पर आयेंगे तब हम 
इस मामले पर विचार कर सकते हं। 


“अध्यक्ष: में संशोधन पर मत लेता हूं। 
प्रश्न यह है: 


“कि सूची | (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन संख्या 33 में, सूची | की प्रस्थापित 
नई प्रविष्टि 6॥क के स्थान पर निम्न रख दी जाये+- 


56-4. (79347 भाव डंग्रावग्रवांइक्वांणा ए वृषभ एण बशाटप्रॉपाबी [/0472८९ णः 
20065 गराशाव26 00 96 ८णाइप्रा7206 ॥ ॥9/ ०0प्रा7।ए 0 ०&790०९०6 07स्‍5802 
गावाब छा ॥भ99076९4 ॥07 णा6€ 996 0 भाणगालश', 7 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची । की प्रस्थापित नई प्रविष्ट 6॥क के पश्चात्‌, निम्न नई प्रविष्टि 
जोड़ दी जाये: 


४6. शराल्एलाएणा एज ३07र/ढशिगांणा ए भा९65 ण 009, जञाथीाल ॥र[7076९0, 
[7090$९6 ॥0 968 &कणा&6 ० 0॥०फ्ञ5९, भराभाएशा९०॥5 0' 29]9585, 
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संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
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“अध्यक्ष: अब में नई प्रविष्टि 6क पर मत लेता हूं। 


प्रश्न यह हे: 


“कि सूची | की प्रविष्टि 6 के पश्चातू, निम्न नई प्रविष्टि प्रविष्ट कर दी 
जाये: 


56] 3. 0590 9गञशगशशा। एज ड9॥099705$ ण तप (णा 20005 00 068 &एणा2०6 
282705$ टपरशणा5 #णग0ः ण ॥95.0९0 ॥07 ०76 989080 भाणील., 7 


(6] आ. भारत से निर्यात की जाने वाली अथवा एक राज्य से दूसरे राज्य को 
भेजी जाने वाली वस्तुओं के गुणों का मान-स्थापन।) 


*भ्री वी.एस. सरवटे: में डॉ. अम्बेडकर से जानना चाहता हूं कि 'ठफुणा०० 
32055 ८प्रशणा5$ 7णा॥2? इस अभिव्यक्ति का क्‍या आशय है? 


“अध्यक्ष: मुझे भय है कि इस प्रश्न का अब समय नहीं रहा है, क्‍योंकि 
मतदान हो चुका है। 


“माननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकरः यदि माननीय सदस्य बाद में मेरे पास 
आयेंगे तो मैं उन्हें समझा दूंगा। 


*अध्यक्ष: प्रश्न मतदान के लिये पेश हो चुका है। 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 


प्रविष्टि 6/8क संघ-सूची में जोड़ दी गई। 


प्रविष्टि 62 


“अध्यक्ष: प्रविष्ट 62। क्‍या सरदार हुक्म सिंह इस प्रविष्टि पर अपना संशोधन 
पेश करते हैं? 


*सरदार हुकम सिंह (पूर्वी पंजाब: सिख): मैं इसे पेश नहीं कर रहा हूं। 
प्रविष्टि 62 संघ-सूची में जोड़ दी गई। 


“अध्यक्ष: में सदस्यों को यह बताना चाहता हूं कि आज प्रगति कुछ धीमी 
है। मैं तीनों सूचियों पर विचार कल समाप्त करना चाहता हूं, अत: मेरा सुझाव 
है कि हमें जगा जल्दी आगे बढ़ना चाहिये। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: हम काफी तज चल रहे हैं, मेरा तो यह ख्याल हे। 
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प्रविष्टि 63 
“अध्यक्ष; आज नहीं। हम प्रविष्टि 63 को ले सकते हैं। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: अध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रविष्टि पर 
संशोधन संख्या 355] को पेश नहीं कर रहा हूं। संशोधन 34 में, जो मैं पेश कर 
रहा हूं मैं पेश करते समय उसमें, संशोधन संख्या 2!2 भी समाविष्ट कर दुूंगा। 
श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:-- 


“कि सूची | की प्रविष्टि 63 के स्थान पर निम्न प्रविष्टि रख दी जाये: 


563. रिट्टप्रॉगाणा भाव 0९ए2०आशा एण ०॥॥805 राव गरांालिव। 0 7९50प/065; 
79०706फ् भाव एछल०ा0प्रा] 047८5 एल गंतर॒प्रंत5 व 5प्र/शक्ञा225 
4९८29/०१ ४ एक्वाभागशा 09 4ए9 (0 96 वक्ञाएशआ0०प89 व7]शग90]6.: 7 


[63. तेल-दक्षेत्रों और खनिज तेल सम्पत्‌ का विनियमन और विकास; पैट्रोलियम 
और पेट्रोलियम उत्पाद; संसद से विधि द्वारा भयानक रूप से ज्वालाग्राही 
घोषित अन्य तरल और द्रव्य] 


*प्रो, शिव्वन लाल सक्सेना: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची | (षष्ठम्‌ सप्ताह) के संशोधन संख्या 34 में, सूची | की प्रविष्टि 
63 में, आरंभ में '?059०८०ाए्ट 0ा ॥70! ये शब्द रख दिये जायें।” 


फिर श्रीमान, प्रविष्टि इस प्रकार बन जायेगी: 


>709%००ाश भाव 762परभधांणा भाव 6९ए20०आशा ए ०॥6005 थाव 
गरा]ला'ब 0] 7650पराएट25; ए९706फपफ काव छ2706फफ ए904पट25; शा 
क्‍6प्रात5$ ब्राव इप्रडाक्राए28 66९] ॥०९व छू श्वाक्राआ 9029 48ए७9 0 796 
4भा22०४०प8५ गाव कात90]6. 7 


इस समय प्रविष्टि में तेल-क्षेत्रों और खनिज तेल सम्पत्‌ के विनियमन और 
विकास के लिये उपबन्ध हें। तेल-क्षेत्रों और तेल-साधनों की खोज करने का उपबन्ध 
नहीं है। अतएवं मेरे संशोधन में लिखा है “खोज करना, विनियमन और विकास 
आदि” इसका अर्थ है कि केन्द्रीय सरकार को इस संशोधन से तेल की खोज 
करने का अधिकार है। आप जानते हैं श्रीमान, कि तेल-साधनों को ढूंढ़ने के लिये 
चट्टानों तथा पर्वतों में खोज करनी होती है। उन स्थानों के भूतत्व परिमापों पर 
बहुत रुपया व्यय करना होता है, जहां तेल के होने का ख्याल हो। तेल क्षेत्रों का 
पता लगाने के लिये विज्ञान के नवीनतम आविष्कारों से फायदा उठाया जाता हे। 
अतः मेरे विचार में तेल क्षेत्रों के सामान्य विनियमन और विकास से ही काम 
नहीं चलेगा। हमें तेल-क्षेत्रों और तेल-साधनों की खोज करने की शक्ति होनी चाहिये। 
मेरे संशोधन से वह संशोधन केवल पूरा हो जाता है जो मसौदा लेखन समिति द्वारा 
पेश किया गया है। निःसंदेह वे भारत को आसाम के थोडे से तेल-द्षेत्रों तक ही 
सीमित रखना नहीं चाहते। वे निःसंदेह यही चाहेंगे कि हमें भारत के अन्य भागों 
में भी तेल-श्षेत्र ढूंढने होंगे, और इस समय की प्रविष्टि द्वारा ऐसा करना संभव 
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[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना] 


नहीं होगा, क्‍योंकि उसमें खोजने की शक्ति नहीं मिलती। प्रांत इस कार्य को नहीं 
कर सकते क्‍योंकि उनके पास धन की कमी है, और इसलिये तेल को खोजने 
का कृत्य केन्द्रीय सरकार का होना चाहिये। मुझे आशा है कि डॉ. अम्बेडकर इस 
संशोधन को स्वीकार कर लेंगे। 


*थ्री राजबहादुरः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची | (षष्ठम्‌ सप्ताह) के संशोधन संख्या 34 में, सूची | की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 63 में, ध्ररीक्षाग906 १थाएआ०पशए! इन शब्दों के पश्चात्‌ ((णा०0आंए2 
० ०5७०४४०! ये शब्द प्रविष्ट कर दिये जायें।” 


श्रीमान, इस संशोधन को पेश करने में मेरा उद्देश्य यह है कि इस प्रविष्टि 
के क्षेत्र में तेजाब को भी शामिल कर दिया जाये। मुझे आशा है, श्रीमान, कि 
मैं कह सकता हूं कि तेजाबों को रखने, एकत्र करने, एक स्थान से दूसरे स्थान 
को भेजने और बेचने के विषय में विधान बनाना बिल्कुल आवश्यक हे, और मुझे 
आशा है कि इसमें है विरोध का भय नहीं है। हम देख चुके हैं। कि साधारण 
से क्षुद्र झगड़ों में विवादों में भी तेजाबों का केसा दुरुपयोग हुआ है। हम 
यह भी देख चुके हैं कि राजनैतिक विवादों के क्षेत्र में भी तेजाबी-बमों का प्रयोग 
बढ़ रहा है। अत: यह आवश्यक है कि हमें तेजाबों को इकट्ठा करने, रखने आदि 
पर नियंत्रण रखना चाहिये और यह देखना चाहिये कि ऐसे तरल पदार्थों की सहायता 
से कोई शरारत न की जा सके। इसलिये हमें इस प्रविष्टि में तेजाबों को भी शामिल 
करना चाहिये। मसौदा-लेखन समिति द्वारा पेश की गई प्रविष्टि में सर्वप्रथम तेल-द्षेत्रों 
और खनिज तेल-सम्पत्‌ की चर्चा है। दूसरे उसमें, पैट्रोलियम और पैट्रोलियम उत्पादों 
की चर्चा है। और अंत में उन पदार्थों की चर्चा है जो संसद द्वारा विधि द्वारा, 
भयानक रूप से ज्वालाग्राही घोषित कर दिये जायें। मेरा यह निवेदन है कि अंतिम 
श्रेणी में हमें तेजाबों को भी शामिल कर लेना चाहिये। यह बताना उपयोगी हो सकता 
है कि तेजाब स्वयं ही शस्त्र के रूप में प्रयुक्त हो सकते हैं और हो रहे हैं और 
तेजाब विस्फोटकों के निर्माण में भी प्रयुक्त होता है। अतः यह आवश्यक है कि 
संघ को तेजाब जैसे पदार्थों का भी नियंत्रण करना चाहिये। श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता 
हूं। 

*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं नहीं समझता कि इन दोनों संशोधनों 
में से कोई भी आवश्यक है। मेरे मित्र प्रोफेसर शिब्बनलाल सक्सेना की दृष्टि में 
जो उद्देश्य हैं कि प्रविष्टि 63 में केन्द्र को तेल को खोजने के विनियमन की 
भी शक्ति होनी चाहिये, वह तो उन शब्दों से भी पूरा हो जायेगा जो हमने प्रयोग 
किये हैं; अर्थात्‌ “विनियमन और विकास।” “८07०अ»ं५०” शब्द को जोड़ने के सम्बन्ध 
में, मेश ख्याल है कि ऐसी कोई शक्ति लेना आवश्यक नहीं हे। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 


“कि सूची | (षष्ठम्‌ सप्ताह) के संशोधन संख्या 34 में, सूची | की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 63 में, प्रारंभ में, (90579०८४ा९० ० 09! ये प्रविष्ट कर दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
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“अध्यक्ष; फिर संशोधन संख्या 262 है। 
श्री राजबहादुरः मैं अपने संशोधन पर जोर नहीं देता। 
संशोधन, सभा की अनुमति से, वापस ले लिया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि सूची | की प्रविष्टि 63 के स्थान पर निम्न प्रविष्टि रख दी जाये: 
563. ररिटशप्रॉंधाणा भाव 0०९ए2०आशा एण ०॥९05 राव गाल 0 7९50प065; 


7०706 भाव 9९706फ7 70425; ० ॥6॒प्रंत5 व 5प्र2#क065 


कक, 


54९८2॥/०१ ४७ए एक्वाभाशा 09 4ए9 0 06 (4220708]9 ॥79॥790।6. 


[63. तेल-कश्षेत्रों और खनिज तेल सम्पत का विनियमन और विकास; पेट्रोलियम 
और पेट्रोलियम उत्पाद; संसद से विधि द्वारा भयानक रूप से ज्वालाग्राही 
घोषित अन्य तरल और द्रव्य] 


संशोधन स्वीकृत हो गया। 


सशोधित रूप में प्रविष्टि 68 संघ-सूची में जोड़ दी गई। 


प्रविष्टि 64 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:-- 
“कि सूची । की प्रविष्टि 64 के स्थान पर, निम्न प्रविष्टि रख दी जाये: 


564... गरवप्रशा65, ॥6 ९णा70] ए जशांया छ99 6 एाणा 48 (९९८०५८१ 9५ 


० 


जशिक्रााभाला। 99 89 क्‍00 068 &छए०्वांशा क ॥6 एप)॥९ गराशा2ट४. 


[64. बे उद्योग जिनके लिये संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि लोकहित 
के लिये उन पर संघ का नियंत्रण इष्टकर है।] 


काका भगवन्त राय: जनाब सदर, मेरी तरमीम ऐसी है कि: 


“पा का भालशावाला। ।०, 35 0॥9 4 (छंत्रा] एटा) ॥ ॥6 970005९0 शा॥५9 
64 ० व॥छ 4, [ए 6 एणा6व परातप्रषरा०९5, ॥6 जणत5 6९ए2फ7ाशा "ए 
जगावप्रष॥आ6९5, 06 5फ्रशञाप्रा26.7 
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[काका भगवन्त राय] 


[कि सूची । (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन संख्या 35 में, सूची | की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 64 में, ॥707४77०5' शब्द के स्थान पर “66ए४००छ्ञाञला। ए 00श6४१ 
ये शब्द रख दिये जायें।] 


मुहतरम डॉक्टर साहब ने 0प7रथ्टा।// थ॥।ः (मौलिक प्रविष्टि) में जो तरमीम 
दी है उससे ऐसा मालूम होता है कि ॥॥0787725 (उद्योगों) के बारे में वह तमाम 
ताकत मरकज को देना चाहते हैं। बहुत ठीक है मरकज को मजबूत होना चाहिये 
और हंगामी हालत में मरकज को ऐसे अख्तयारात दे देने चाहियें जो मुल्क की 
सनाती तरक्की के लिये नेहायत जरूरी है मगर मामूली हालात में जबकि मुल्क 
अच्छी हालत में हो मरकज को ऐसी ताकत न देना चाहिये। हिन्दुस्तान एक बहुत 
बड़ा मुल्क है इसके बहुत से प्रांत हैं और हर प्रांत की अपनी-अपनी मुश्कलात 
हैं और हर प्रांत अपनी मुश्कलात खुद समझता है किसी वक्‍त जो सेन्टर की समझ 
में नहीं आती है। 


इंडस्ट्रीज का मामला बहुत पेचीदा मामला है और उसके लिये हर सूबे को 
सहूलत देनी चाहिये कि वह उस मामले को अच्छी तरह सुलझा सके और अगर 
आप सूबों पर जिम्मेदारी डाल देंगे और ताकत न देंगे तो मुझे डर है कि सूबे 
के मामलात ठीक न रह सकेंगे और मुल्क की सनाती तरक्की रुक जायेगी। में 
अमेन्डमेन्ट से जोड़ा बाहर बोल रहा हूं मगर मैं यह कहे बगैर नहीं रह सकता 
कि मरकज की मौजूदा सनाती पालीसी से मुल्क हो धक्का पहुंचा हे। 


मी आप तरमीम के बारे में नहीं बोल रहे हैं बल्कि मुखालफत कर 
रहे हें। 


काका भगवन्त रायः मैं आपके रूलिंग के सामने सर झुकाता हूं। मगर मैं 
यह अर्ज करूंगा कि जहां तक इंडस्ट्रीज का ताल्‍लुक है उसमें सूबों को ताकत 
देना चाहिये क्योंकि वह अपनी इंडस्ट्रीज को समझ सकती हें में इन अलफाज 
के साथ मुहतरम डॉक्टर साहब से दरखास्त करूंगा कि वह इस तरमीम से इत्तेफाक 
फरमायें। 


श्री एच.वी. कामतः मैं तृतीय सूची (पष्ठम सप्ताह) के संशोधन संख्या 24 
को पेश करता हूं जो इस प्रकार है: 


“कि सूची  (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन संख्या 35 में, सूची | की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 64 में, (8० ००770!' इन शब्द के स्थान पर ॥4॥6 66ए००गञाशला भाव 
०८०70? ये शब्द रख दिये जायें।] 


इस संशोधन में वह संशोधन भी आ जाता हे जो मेरे माननीय मित्र काका भगवन्त 
राय ने अभी पेश किया है। संविधान के मसौदे में जो मौलिक प्रविष्टि थी उसमें 
उद्योग के विकास की चर्चा थी। मुझे आश्चर्य कि मसौदा लेखन समिति अक्समात 
इस प्रविष्ट के 'विकास' शब्द के विरुद्ध क्‍यों हो गई है। मेरा संशोधन वैसा ही 
है जेसा कि एक विधान विधेयक गत आवश्यक सत्र में सभा में पेश किया गया 
था और जो एक प्रवर समिति को सौंप दिया गया है। वह विधेयक उद्योगों में 


संविधान का प्रारूप [235 


सरकारी कार्यवाही के विषय में था, जिनका विकास और नियंत्रण केन्द्र द्वारा 
विनियमित होना था और उस विधेयक का शीर्षक यह था “उद्योग (विकास तथा 
नियंत्रण) विधेयक” अर्थात इस प्रविष्टि के विषय को केन्द्रीय सरकार ने पहले 
ही एक विधेयक में रख दिया है जिसके शीर्षक में केवल नियंत्रण की ही नहीं, 

उन उद्योगों के विकास की भी चर्चा है जो लोकहित में आवश्यक या इष्टकर 
सम जायें। मैं ६8008 कि यह बिल्कुल संभव है कि मसौदा लेखन समिति 
कहीं-कहीं भूल कर है क्‍योंकि गत दो वर्षों में विशेषतः गत कुछ सप्ताहों 
या मासों में उन्हें जो परिश्रम करना पड़ा है उससे उन पर बहुत जोर पड़ा है, 
किन्तु मुझे आशा है कि मसौदा-लेखन समिति का दिमाग ऐसा बन्द नहीं हो गया 
है कि वह किसी भी परिवर्तन को स्वीकार नहीं कर सकती। मेरे विचार में, इस 
प्रविष्टि का अर्थ अधिक पर्याप्त और स्पष्ट हो जायेगा यदि “नियन्त्रण” शब्द का 
ऐसा संशोधन कर दिया जाये जेसा कि मैंने सुझाव दिया है, और केवल नियमन्त्रण 
ही नहीं वरन्‌ उद्योगों का विकास भी इस प्रविष्टि में रख दिया जाये, जिसका अर्थ 
है, वे उद्योग जिनके लिये संसद ने यह घोषणा की है कि लोकहित के लिये 
उनका संघ द्वारा विकास और नियन्त्रण होना इष्टकर है। मैं सूची 3 (षष्ठम सप्ताह) 
का संशोधन संख्या 24 प्रस्तापित करता हूं और सदन से अनुरोध करता हूं कि 
उस पर ध्यान पूर्वक विचार करे। 

“अध्यक्ष: संशोधनों की मुद्रित जो में दो अन्य संशोधन हैं, एक तो माननीय 
डॉ. श्याम प्रसाद हर के नाम से संख्या 3552 और दूसरा माननीय श्री के. 
सन्‍्तानम के नाम से संख्या 3553 मैं समझ लेता हूं कि उन्हें पेश नहीं किया 
जाता। 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकरः श्रीमान, यह प्रविष्टि विद्यमान रूप में ही 
बिल्कुल ठीक है और मसौदा लेखन समिति की जो मंशा है वह इससे पूरी हो 
जाती है। मेरा निवेदन है कि एक बार केन्द्र को किसी उद्योग विशेष के विषय 
में क्षेत्राधिकार प्राप्त हो जाता है जैसा कि इस प्रविष्टि में उपबन्धित है, तो वह 
उद्योग सब प्रकार से संसद के क्षेत्राधिकार में आ जाता है, केवल विकास के सम्बन्ध 
में ही नहीं अन्य प्रकार से भी। अतएव हमने सोचा कि सबसे पहले उद्योगों को 
इस प्रकार रखा जाये जिससे कि संसद को उसके विषय में सब प्रकार से, केवल 
विकास के ही संबंध में नहीं, सब प्रकार से क्षेत्राधिकार प्राप्त हो जाये। अतः 
श्री कामत इस प्रविष्टि को जितना विस्तृत बनाना चाहते हैं यह उससे कहीं अधिक 
विस्तृत है। 

“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 

“कि सूची  (पष्ठम सप्ताह) के संशोधन संख्या 35 में, सूची | की प्रस्थापित 

प्रविष्टि 64 में, ॥07श7०४” इन शब्द के स्थान पर “66ए०८०्ागशा ०0 

[075785” ये शब्द रख दिये जायें।” 

संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची | (पष्ठम सप्ताह) के संशोधन संख्या 35 में, सूची | की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 64 में, 8० ००॥770!' इन शब्द के स्थान पर ॥॥6 66ए००ञाला। भाव 
००70? ये शब्द रख दिये जायें।] 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
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“अध्यक्ष: प्रश्न यह हे: 
“कि सूची | की प्रविष्टि 64 के स्थान पर निम्न प्रविष्टि रख दी जाये: 


“64. ग्रावपरष्णा४5, 6 ८०णा70 ए शाला 99 ॥6 एआणा 45 6९९८००१ 9५ 
जशि्धाभाला। 09 8७ क्‍0 068 >ए०्वंशा का ॥6 छपी काशटढ, 7 


[64. बे उद्योग जिनके लिये संसद ने विधि द्वारा घोषणा की है कि लोकहित 
के लिये उन पर संघ का नियन्त्रण इष्टर है।] 


संशोधन स्वीकृत हो गया। 
सशोधन रूप में प्रविष्टि 68 संघ-सूची में जोड़ दी गई। 


नई प्रविष्टि 6वक 
*प्रो शिव्वन लाल सक्सेना: अध्यक्ष महोदय, मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं: 
“कि सूची । की प्रविष्टि 64 के पश्चात निम्न नई प्रविष्टि जोड़ दी जाये:- 


5640. (०-णका॥॥70ण एज ॥6 0९ए९०शाञशा[ ण ब९7॥९)्रपारट ग॥९प्काए भा 
गरप%रभावाए, गिरा 200 75॥९27९5 ॥706 ॥॥6 5प9/7]9 ॥१6 ताशराफपाणा 
णीक0०0व. ? 


श्रीमान, में मसौदा समिति और उसके सभापति को यह बताना चाहता हूं कि 
मैंने जो इस प्रविष्टि का सुझाव दिया है, यह भारत सरकार के कृषि मंत्रालय की 
सिफारिश के अनुसार है। वास्तव में माननीय श्री जयरामदास दौलत राम ने माननीय 
डॉ. अम्बेडकर को जनवरी 948 में जो पत्र लिखा था उसमें उन्होंने इन्हीं शब्दों 
का प्रयोग किया था। मैं उस पत्र की अंतिम दो कडडिकायों का ही उद्धरण दूंगा। 
वे कहते हैं: 


“भारत की बढ़ती हुई जनसंख्या के पेट भरने की कठिनाइयों तथा गत युद्ध 
के अनुभव से यह स्पष्ट हो गया हे कि राष्ट्रहित में यह आवश्यक है कि 
केन्द्र को कृषि-विकास के क्षेत्र में अधिक सक्रिय भाग लेना चाहिये और जनवरी 
946 में भारत की कृषि तथा खाद्य नीति का एक वक्तव्य सरकार की ओर 
से निकाला गया था जिससे यह पता लगेगा कि केन्द्र ने अपने ऊपर विशिष्ट 
उत्तरदायित्व ले लिया है कि वह कृषि का विकास करेगा, और खाद्यान्न का 
पहुंचान और वितरण करेगा और कृषि विकास, भोजन उत्पादन तथा वितरण 
की एक अखिल भारतीय नीति में एक सूत्रता लायेगा... हमने इस विषय पर 
बहुत ध्यानपूर्वक विचार किया और हमार ख्याल है कि वित्त मंत्रालय की इस 
चुनौती का कि भोजन एक प्रांतीय. विषय है कोई पर्याप्त उत्तर नहीं हो सकता 
जब तक कि संविधान अधिनियम में ही कोई विशिष्ट समुचित उपबन्ध न हो। 
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मेरा तो यह ख्याल है कि अब समय आ गया है जबकि भोजन के विषय 
में केन्द्र को समस्त उत्तरदायित्व संभाल लेना चाहिये। किन्तु राष्ट्र-हित में कम 
से कम यह तो अत्यावश्यक है ही कि समस्त देश में कृषि विकास में एक 
सूत्रता लाने तथा उसका पथ प्रदर्शन करने में केन्द्र का सक्रिय भाग होना चाहिये। 
अतः मैं आपके विचारार्थ यह सुझाव देना चाहता हूं कि, संघीय विधायनी सूचि 
की 3० संख्या ।2 के अतिरिक्त, उसी सूची में निम्न मद और जोड़ देनी 
चाहिये: 


#-(707-गकाशबधाणा ए ॥6 86ए20आगला ० ब९7॥९.रॉपार साटलाप्रकाए भांगरवं 
॥परष0क479, [९४ 4 गीआलश।९5 थाव ॥6 5फ्ए9 भाव तंधाएँपाणा ए 
60०4:.7 


मैंने तो केवल मसौदा लेखन समिति की भूल ही बताई है। वास्तव में आज 
यह सुविख्यात है कि भोजन समस्या सबसे कठिन समस्या है जो देश को हल 
करनी है। हमें जो आयात करने पड़ते हैं उससे वास्तव में हमारे सारे साधन समाप्त 
होते जा रहे हैं और हम अपने औद्योगिक साधनों तथा अन्य वस्तुओं का विकास 
नहीं कर सकते। 


अत: यदि हम चाहते हैं कि हम कुछ वर्षों में ही भोजन के विषय में आतमभरित 
हो जायें-एक दो वर्षों की प्रस्थापना की गई है-जो यह आवश्यक है कि केन्द्र 
की ओर से ही कार्यवाही की जाये। आज सरकार जो कुछ कर रही है। उस पर 
मुझे खुशी है। मेरे विचार में इस संविधान में संघ-सरकार को इतनी शक्ति नहीं 
दी गई है। विद्यमान नियन्त्रण और अन्य विनियम भी संभव नहीं होंगे जब तक 
कि ऐसी प्रविष्टि संघ-सूची में न रखी जाये। यु सचमुच आश्चर्य है कि क्‍या 
उन सिफारिशों को बिल्कुल भुला ही दिया गया है जो श्री जयराम दौलत राम के 
5 जुलाई 948 के पत्र में कृषि मंत्रालय ने की थीं और जो इस पुस्तिका 'भारत 
के संविधान के मसौदे के उपबन्धों पर टिप्पणियां! में प्रकाशित की गई थीं। वास्तव 
में मैं वेयक्तिक रूप से उनके सुझावों से पूर्णतः सहमत हूं कि यह देखना केन्द्र 
का ही उत्तरदायित्व होना चाहिये कि भारत को उचित मात्रा में भोजन मिले। इसके 
अतिरिक्त, वे तो इतना भी सुझाव नहीं देते,-वे केवल यही चाहते हैं “कृषि के 
विकास में एक सूत्रता लाना जिसमें पशु-पालन तथा मीन व्यवसाय समाविष्ट हे!। 
वे कहते हैं कि जो अतिरिक्त शक्तियां मांगी गई हैं वे इस विषय में है “बडे 
पैमाने पर बंजर भूमि को हा योग्य बनाना जिसमें कलों तथा मशीनों का प्रयोग 
आवश्यक है वन विधियां अन्तर्देशीय मीन-श्षेत्र तथा मीन क्षेत्रों की विधिया।”। 
मेरे विचार में यह सब आवश्यक हैं यदि भारत को भोजन के विषय में आत्मभरित 
बनना है। 

*आ्री महावीर त्यागी (युक्त प्रांतः जनरल): प्रांतीय सरकारें क्या कहती हैं? 

*प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: भोजन समस्या तभी हल हो सकती है जब हम 
उसे अखिल भारतीय आधार पर सुलझायें। हम बंगाल दुर्भिक्ष को देख चुके हैं और 
बंगाल प्रान्त उसे रोक नहीं सका। जब तक केन्द्र को यह शक्ति न हो कि वह 
अन्य प्रांतों में दुर्भिक्ष को रोकने के लिये अन्य प्रांतों से भोजन निर्यात करवा सके, 
तब तक इस समस्या को हल करना कठिन होगा। यह प्रांतों की शक्तियां छीनने 
का प्रश्न नहीं है वरन्‌ आयात को मिटाने का प्रश्न है। अत: मेरे विचार में गत 
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[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना] 


पांच-छह वर्षों के दुर्भिक्ष तथा नियन्त्रणों के इतिहास को देखते हुये यह शक्ति 
आवश्यक है। सरकार को आवश्यक शक्तियां अपने हाथ में लेने के लिये बाध्य 
होना पड़ा है, और मैं केवल यही चाहता हूं कि इन शक्तियों के लिये संविधान 
में उपबन्ध रख दिया जाये; अन्यथा हमारे भोजन समस्या को सुलझाने में इससे 
बाधा होगी। मेरा वैयक्तिक रूप में यह ख्याल है कि भूमि को कृषि योग्य बनाने 
का कार्य छोटे प्रांतों तथा राज्यों द्वारा नहीं किया जा सकता और उसके लिये केन्द्र 
की सहायता आवश्यक होगी। केन्द्र को अनन्य रूप से उस पर ध्यान देना चाहिये। 
यह अतीव आवश्यक हे। 


*अ्री किशोरी मोहन त्रिपाठी (मध्यप्रांत तथा बरार के राज्य): अध्यक्ष महोदय, 
श्रीमान मैं आपका ध्यान मुद्रित सूची के दो संशोधनों-संख्या 74क और 74 ख 
की ओर आकृष्ठ करना चाहता हूं जिन्हें मैं नई प्रविष्टियों के रूप में पेश करना 
चाहता था, पर अब मैं उन्हें पेश नहीं करना चाहता, और मैं श्री सक्सेना के संशोधन 
का समर्थन करने आया हूं। जेसा कि श्री सक्सेना ने कहा है, कृषि मन्त्रालय ने 
भी इन संशोधनों को भारत के संविधान में रखने की प्रस्थापना की है। श्री सक्सेना 
ने इसका पहले ही निर्देश कर दिया है। भोजन भारत में सबसे महत्वपूर्ण समस्या 

और यह गम्भीर समस्या है, और भारत-सरकार इस समस्या को यथा संभव 
शीघ्र हल के लिये वचनवद्ध है। वास्तव में हमने यह निश्चय कर लिया 
है कि 95] के पश्चातू, भोजन का आयात नहीं होगा, क्योंकि भोजन, आयात 
के कारण हमारे विनियमों का मुख्य भाग व्यय हो रहा है और आयात किये हुये 
भोजन को भारतीय बाजार के भावों पर बेचने में हमें प्रांतों को बहुत सहायता देनी 
होती है जिस पर बहुत व्यय होता है। गत दो वर्षों में हम इस प्रकार लगभग 
40 करोड़ रुपये व्यय कर चुके हैं। भोजन समस्या तब तक हल नहीं हो सकती 
जब तक कि कृषि विकास की समस्या को अखिल-भारतीय आधार पर हाथ में 
न लिया जाये। और जब तक इस प्रविष्टि को संघ-सूची में न रखा जायेगा तब 
तक भारत सरकार के लिये कृषि-विकास की अखिल-भारतीय योजनाओं को तैयार 
करना और क्रियान्वित करना संभव नहीं हो सकेगा। 


इस बात के अतिरिक्त, भोजन समस्या के प्रश्न का एक और पहलू भी हे। 
भारत प्रधानतः कृषि देश हे, और यदि हम अपने लोगों के जीवनस्तर को ऊंचा 
उठाना चाहते हैं तो हमें यह देखना चाहिये कि है जीवियों का जीवनस्तर ऊंचा 
हो-कृषिजीवियों से मेरा अर्थ है कृषि-श्रमिकों कृषकों से। भारतीय आर्थिक 
व्यवस्था तब तक सुधर नहीं सकती जब तक कि कृषि की आर्थिक व्यवस्था न 
सुधरे, और कृषि की आर्थिक व्यवस्था केवल अखिल भारतीय योजनाओं द्वारा ही 
सुधर सकती है, जिन्हें केन्द्र बनाये तथा केन्द्र और प्रांत मिलकर क्रियान्वित करें। 
हम देख चुके है कि भारत सरकार ने निर्माण के क्षेत्र में उत्पाद बढ़ाने के लिये 
विविध करों से विमुक्ति के रूप में प्रोत्साहन दिया है। इसी प्रकार कृषि उत्पाद 
बढ़ाने के लिये भी, भारत सरकार के लिये विधि बनाना तथा कृषि जीवियों को 
प्रोत्साहन देना आवश्यक होगा। अमरीका में ऐसी विधियां बनाई जा रही हें। वहां 
उत्पादक को न्यूनतम उचित मूल्य देने का आश्वासन दे दिया गया है। यहां भी 
हमें न्यूनतम उचित मूल्य विषयक विधान बनाना होगा जिससे कि कृषि जीवियों 
और कृषकों को यह पता लग सके कि वे जो कुछ पैदा करेंगे उसे न्यूनतम उचित 
मूल्य पर बेच सकेंगे और अपने परिश्रम का उचित फल पा सकेंगे। 


संविधान का प्रारूप [239 


इन कारणों से, श्रीमान, में श्री सक्सेना द्वारा प्रस्तावित संशोधन का समर्थन करता 
हूं और मसौदा-लेखन समिति से अनुरोध करता हूं कि वह इसे स्वीकार कर ले। 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: श्रीमान, नई प्रविष्टि 64क को जोड़ने के 
संशोधन के विषय में, मैं कह सकता हूं कि इस मामले को प्रांतों के प्रधान मन्त्रियों 
के सम्मेलन में पेश किया गया था और वह सम्मेलन इस प्रस्थापना से सहमत 
नहीं था। 


भोजन के वितरण के सम्बन्ध में, हमने अनुच्छेद 306 में उपबन्ध रखा हे, 
कि पांच वर्ष के लिये केन्द्र भोजन वितरण पर नियंत्रण रख सकता हे। 


दूसरे संशोधन के विषय में, जो नई प्रविष्टि 64 को रखने के विषय में हे. 
*अध्यक्ष: वह पेश नहीं हुआ है। 


*पाननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: श्रीमान, मैं प्रस्तावित संशोधन को स्वीकार 
नहीं कर सकता। 


“अध्यक्ष: में संशोधन पर मत लता हूं। प्रश्न यह हैः 
“कि सूची की प्रविष्टि 64 के पश्चात्‌ निम्न नई प्रविष्टि जोड़ दी जाये: 


564.4.(70-ण०का॥॥07 ए ॥6 6९ए९०शगशा[ ण ब९7॥९)्रपारट ग९प्काए भागा 
॥प्र७क्ावाज, [06४79 क_्ाव 48॥00765 भाव ॥6 5प.9.]9 भाव तवंड।एपााणा 
णीक0०0व. ? 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 


नई प्रविष्टि-64ख 
“अध्यक्ष: संशोधन संख्या 264, श्री सकसेना। 
*प्रो, शिव्वन लाल सक्सेना: श्रीमान, मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं: 
“कि सूची की प्रविष्टि 64क के पश्चातू, निम्न नई प्रविष्टि जोड़ दी जाये: 


“6483. ॥२८१रभांणा ए 346 कराते ०एगराशाश्टट ॥ 274 ए ॥6 9700प०0०), $5ए.9५, 
[706 2१4 4970प0-- 


(9)..०ए 80065 जाट आ€ 6 [#04प्८$ 0 गावप्रशा6९58 एी05९ 
॥९९परधांगा प्रावक्श ॥6 ०णआ70] ए ॥6 एगांगणा 5$ 6९९]४०९०१ ७५ 
जशिब्रगीभागशा। 09 ]३एछ9 0 796 68९65549 0 ९>ए९०वांला ॥ ॥6 >प]0 
॥॥॥ (20 2.8 
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[प्रो. शिब्बन लाल सक्सेना] 


(४0). ०० काए गीला 20005 056 ॥टएप्राधांणा जाग्रा।क्वा9 45 66९९८४/८००१ 
एज एगााशा। 09५9 ।३ए 00 906 ॥6९65$479 0 ?छछफुट्वांशा। ग ॥6 
?फ्शआह गराशाठछ, 7 


यहां, मैं मसौदा-लेखन समिति का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट करना चाहता 
हूं कि उद्योग तथा रसद मंत्रालय की सिफारिशों में भी ऐसा ही सुझाव है। उन्होंने 
यह सुझाव दिया है कि सप्तम अनुसूचित की संघ-सूचि में ऐसी प्रविष्टि होनी चाहिये 
जैसी मैंने सुझाई है। वास्तव में मैं उस पृष्ट का ही निर्देश कर देता हूं-इस पुस्तिका 
का-जिसमें कि संविधान के मसौदे पर विभिन्‍न मंत्रालयों की टिप्पणियां दी हुई हें 
4वां पृष्ट देखिये। वहां उस मंत्रालय ने लिखा हैः-- 


“भारत सरकार ने 6 अप्रैल 948 को जिस ओद्योगिक नीति की घोषणा की 
थी, संघ सरकार द्वारा उसको प्रभावी बनाने के लिये, तथा अन्य कारणों से 
यह आवश्यक हे कि संघ-सरकार को व्यापार तथा वाणिज्य के विषय में और 
जिन उद्योगों को केन्द्रीय विनियमन में लाना है उनके द्वारा निर्मित माल के 
उत्पादन, रसद, मूल्य और वितरण और पूर्ण रूपेण आयात किये हुये अथवा 
कृषिजन्य पदार्थों के विषय में कुछ शक्तियां दी जायें। अतः निम्न अतिरिक्त 
मंद का सुझाव दिया जाता हैः-- 


-२९९परबाणा णीत 7346 राव ८ण्ालाटट जा भाव ण ॥6 .00पर०0ण), $ए|५, 
[706 भाव 08070प॥0-- 


(9)... रण 80065 ज़ांदा ॥6 6 90408 0ण ॥6 गवप्रशा९5 ए/056 6एपा7ा०णा 
प्रावक्ष ॥6 ९०णा70] णए ॥6 पए्ञंगा 45$ 6९९४2८१ एच ?॥]4ााशा। 0५9 89 
॥0 96 ॥९८९5$29 0 >ए०्वांशा। ॥ ॥6 9प्०॥6 वश. 


()...णएण थभाए गीला 80095 ज्ञ056 ॥€९प्रॉधांगा शाग्रां।भ]५ 45 6९९]॥०१ 9५ 
जशिगाभाला। 099 ]३ए 40 96 ॥6९65547ए9 0 >ए०्वांंशा ग ॥॥6 छपा०॥0 
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श्रीमान, इस बात के अतिरिक्त कि इस संशोधन को उद्योग तथा रसद विभाग 
का समर्थन प्राप्त है, प्रत्येक को यह स्पष्ट होगा कि गत चार-पांच वर्षों में हमने 
अनुभव से सीखा है कि यदि व्यापार तथा वाणिज्य तथा उत्पादन तथा वितरण को 
भी विनियमित करने की शक्ति न होगी तो देश में अराजकता फैल जायेगी। 
सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, भोजन और वस्त्र और जीवन की अन्य आवश्यकताओं का 
प्रश्न भी केवल प्रांतीय आधार पर सुलझाया नहीं जा सकता और उन्हें अखिल 
भारतीय पैमाने पर ही सुलझाना चाहिये। अतः मैं कहता हूं कि यह शक्ति यहां 
संघ-सूची में पर्याप्त उपबन्ध रखकर संघ को ही दे देनी चाहिये। अन्यथा केन्द्र 
को आवश्यक शक्ति नहीं मिलेगी। मेरे विचार में यह सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है 
जो केन्द्र को मिलनी चाहिये। इसके अतिरिकक्‍त........ 


*अध्यक्ष: क्‍या यह पर्याप्त होगा यदि मैं बता दूं कि समवर्ती सूची में एक 
8527 35क की प्रस्थापना है? मेरे विचार में उसमें यह बात आ 
जा । 


“प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: क्‍या ऐसा कोई संशोधन हे, श्रीमान। 
“अध्यक्ष: हां, संशोधन संख्या 42 है। 


संविधान का प्रारूप [24 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी (मद्रास: जनरल): उस संशोधन में माननीय सदस्य 
के संशोधन का प्रथम भाग आ जाता है। 


*प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: हां, यह समवर्ती सूची में है, पर वह इतना 
विस्तृत नहीं है जितना कि मेरा संशोधन है। मैं वैयक्तिक रूप से यह अधिक अच्छा 
समझता हूं कि यह शक्ति केन्र के ही हाथ में रहे। 


अध्यक्ष: बहुत अच्छा। 


“प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: इसके अतिरिक्त, मैंने जिन शब्दों का सुझाव 
दिया है उनसे केन्द्र को अधिक शक्ति मिलती है जितनी समवर्ती सूची वाले संशोधन 
से नहीं मिलती। मेरा सुझाव है कि इस चीज को केन्द्र के साथ में रखने के 
लिये गत चार-पांच वर्षों का अनुभव ही पर्याप्त कारण है। श्रीमान, मैं नहीं समझता 
कि हमें केन्द्र को भोजन तथा वस्त्र जैसी प्रधान वस्तुओं के विषय में शक्ति देते 
हुये डरना चाहिये। अन्यथा मैं नहीं समझता कि हम देश की आवश्यकताओं को 
यथेष्ट रूप में पूरा कर सकेंगे। इस समय भी केन्द्रीय सरकार को इन मामलों 
में एक सूचित्र नीति निश्चित करने का अधिकार है। किन्तु केन्द्र को यह भी शक्ति 
होनी चाहिये कि वह देश के सब भागों को केन्द्र की नीति पर चला सके। जिससे 
कि देश की सारी आवश्यकताएं पूरी हो सकें। 


“ग्राननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः संशोधन के प्रथम भाग के सम्बन्ध में 
मसौदा लेखन समिति की प्रस्थापना है कि इस मामले को समवर्ती सूची में रख 
दिया जाये, और यदि मेरे मित्र प्रो. सक्सेना समवर्ती सूची को देखेंगे तो उन्हें पता 
लगेगा कि 09 सूची में प्रविष्टि 35ःक है जो वैसी ही है जैसा कि 64ख का 
(क) भाग है। 


भाग (ख) के सम्बंध में, यह विवादास्पद विषय है और मसौदा समिति अभी 
इस प्रश्न पर कुछ निश्चय नहीं कर सकी हे। मसौदा-समिति यह अनुभव करती 
है कि हमने संसद को जो शक्ति दी है कि वह कुछ उद्योगों को राष्ट्रीय महत्व 
का घोषित कर सकती है, भाग (क) पूर्णतः उसका तर्कसंगत निष्कर्ष है। यदि 
संसद को अधिकार है कि वह कुछ उद्योगों को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर 
सकती है, तो उसे यह भी शक्ति होनी चाहिये कि वह ऐसे उद्योगों के सामानों 
और उत्पादों का भी विनियमन कर सके। किन्तु भाग (ख) तो उन उद्योगों के 
सामान के विषय में है जिसे संसद ने राष्ट्रीय महत्व का घोषित न किया हो। 
जैसा कि मैं कह चुका हूं, वह कुछ विवादास्पद विषय है, और मसौदा समिति 
ने कुछ निश्चय नहीं किया है। मेरा सुझाव है कि प्रो. सक्सेना इस मामले को 
उस समय तक स्थगित रहने दें जब तक कि हम समवर्ती सूची की प्रविष्टि 35 
पर न पहुंच जायें। 


“प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: मुझे ठहरने पर कोई आपत्ति नहीं है। 
“अध्यक्ष: फिर यह स्थगित रहेगा। 


]242 ] भारतीय संविधान सभा [3] अगस्त सन्‌ 949 ई. 


प्रविष्टि 65 
“अध्यक्ष: प्रो. सक्सेना का एक संशोधन संख्या 265 है। 


“प्रो, शिव्बन लाल सक्सेना: प्रविष्टि 65 श्रम के विनियमन तथा खानों और 
तेल-क्षेत्रों में सुरक्षितता के विषय में हैं। श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची | की प्रविष्टि 65 में, ॥२०४ण०४ंणा' शब्द के पश्चात्‌ “वात 
ए८थिा०' ये शब्द प्रविष्ट कर दिये जायें।” 


अब प्रविष्टि इस प्रकार बन जायेगी: 


>टएप्राक्वाणा भाव एर९[तरि९6 ण 800प्रा 26 3269 वा गरं65 ॥04 0]7९05...... 


श्री टी.टी. कृष्णमाचारी: मेरे मित्र को इससे सहायता मिलेगी यदि मैं उनका 
ध्यान समवर्ती सूची की प्रविष्टि 26 की ओर आकृष्ट करूं जिससे उनकी बात 
पूरी हो जायेगी। उसमें लिखा है “श्रमिकों का कल्याण, कार्य की शर्तें आदि आदि।” 


*अध्यक्ष: वह 26 का संशोधित रूप है जिसकी सूचना डॉ. अम्बेडकर ने भेजी 
| 


श्री टी.टी. कृष्णमाचारी: इससे उनकी बात पूरी हो जाती हे। 


*प्रो, शिब्बन लाल सक्‍सेनाः किन्तु खान और तेल-क्षेत्र केन्द्रीय विषय हें 
और यदि आप चाहते हैं कि श्रमिक कल्याण समवर्ती सूची में हो तो मुझे इस 
पर एक आपत्ति है। मैं उस समय सदन में नहीं था, पर मैं चाहता था कि 
श्रम-विधान, श्रम-विधियां आदि भी केन्द्रीय विषय रहें। अपने श्रमिक कार्य के 
अनुभव से मैं कह सकता हूं कि श्रम-विधान समूचे देश में और विविध प्रांतों 
में लगभग अराजकता की स्थिति में हैं। कुछ प्रांतों में कुछ श्रम-विधियां हैं, दूसरों 
में बिल्कूल भिन्‍न विधियां हैं। एक ही उद्योग में, जेसे कि बिहार, युक्त प्रांत और 
बम्बई के चीनी उद्योग में विभिन्‍न प्रान्तों में विभिन्‍न विधियां हैं। बम्बई के वस्त्र 
उद्योग में भी कुछ विधियां हैं किन्तु इसी उद्योग के लिये युक्त प्रांत तथा अन्य 
स्थानों पर भिन्‍न विधियां हैं। यहां तक कि औद्योगिक विवाद अधिनियम को भी 
युक्त प्रांत तथा अन्य प्रांतीय सरकारों ने विधियां बनाकर बदल दिया है। इससे 
अराजकता की स्थिति होती है। अतः श्रम विधान केन्द्र सूची में आना चाहिये। मैं 
उन्हें प्रांतीय सूची में नहीं रखना चाहता। श्रम केन्द्रीय विषय होना चाहिये और केन्द्रीय 
सरकार को उसके विषय में शक्ति होनी चाहिये; अन्यथा भिन्‍न-भिन प्रांतों में श्रम 
के साथ भिन्‍न-भिन्‍न व्यवहार होगा। 


*थ्री एच.वी. कामतः श्रीमान्‌, संशोधन संख्या 2/5 (सूची 3-पष्ठम सप्ताह) 
के विषय में मेरी इच्छा थी कि वह प्रविष्टि 65 पर भी लागू हो। हो सकता 
है कि मैंने कार्यालय को जो प्रति भेजी थी उसमें केवल प्रविष्टि 66 का ही उल्लेख 
था। इच्छा यह थी कि वह प्रविष्टि 65 तथा 66 दोनों पर लागू हो। 


“अध्यक्ष; आप इसे पेश करना चाहते हैं? 
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*थ्री एच.वी. कामतः हां-65 के लिए भी। 


“अध्यक्ष: बहुत अच्छा: आप ऐसा कर सकते हेैं। पर, पता नहीं वह कैसे 
इसमें ठीक जमता है। 


*भ्री एच.वी. कामतः श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं (आपकी अनुमति से प्रविष्टि 
65 के विषय में भी): 


“कि संशोधन संख्या 37 के निर्देश से...... ” 


“अध्यक्ष; इसका 65 से कोई सम्बन्ध नहीं है। वह तो 66 से सम्बद्ध है। 
प्रविष्टि 656 पर कोई संशोधन नहीं है। 


*भ्री एच.वी. कामतः आपकी कृपापूर्ण अनुमति से मैं अब इस संशोधन को 
प्रविष्टि 65 पर पेश कर रहा हूं। श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची । (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन संख्या 37 के निर्देश से, सूची 

। की प्रविष्टि 66 में और सूची | की प्रविष्टि 65 में, 'थ्रात जञाग००' इन 

शब्दों के स्थान पर 'णालित5 भाव इफागशभा!€ लट्टांणा5ऊ” ये शब्द रख दिये 

जायें।” 

पता नहीं “5प्रशाशक्षात९ ॥6(205' (जलगर्भ क्षेत्रों) को इस प्रविष्टि में से क्‍यों 
निकाल दिया गया है। उस दिन हमने एक अनुच्छेद स्वीकार किया था जिससे 
महासागर के गर्भ में स्थित सब भूमि तथा खनिज केन्द्र के अधीन रख दिये गये 
थे। मुझे विश्वस्त प्राधिकारी से पता चला है कि उदाहरण के लिये, मोती उद्योग 
का कच्छ प्रदेश में विकास करके बहुत लाभ उठाया जा सकता है, और मुझे विश्वास 
है कि हमारे महासागरीय क्षेत्रों के कई भागों में मोती उद्योग का विकास करने 
की भविष्य में बहुत संभावना है। जापान ने इस उद्योग का बहुत विकास किया 
है। और कुछ जापानी वैज्ञानिकों अथवा विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत भी बहुत 
अच्छे मोती उत्पन्न कर सकता है। यह जलगर्भीय उद्योग होगा और इसमें भी उतना 
ही जोखिम है जितना कि खानों और तेल-द्षेत्रों में श्रम का कार्य है। अतः मैं अनुभव 
करता हूं कि जब आप श्रम का विनियमन कर रहे हैं और खानों तथा तेल-श्षेत्रों 
में उनकी सुरक्षितता का विनियमन कर रहे हैं तो लोकहित में यह भी समानरूपेण 
आवश्यक तथा जरूरी है कि उन उद्योगों में श्रम का तथा उसकी सुरक्षितता का 
विनियमन किया जाये, क्‍योंकि हो सकता है हम इन उद्योगों का जल गर्भ में विकास 
करें। जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, वह भी उतना ही जोखिम वाला व्यवसाय 
है और सदन इस पर विचार कर सकता है कि क्‍या यह अभीष्ट नहीं है कि 
इस आशय के एक संशोधन को भी प्रविष्टि 65 में रख दिया जाये। श्रीमान, मैं 
इस संशोधन को पेश करता हूं जिसका आशय है कि प्रविष्टि 65 में जलगर्भीय 
प्रदेश भी समाविष्ट पर दिये जायें और इसे सदन के विचारार्थ पेश करता हूं। 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्री कामत के संशोधन के विषय में मुझे 
ऐसा प्रतीत होता है कि वह बिल्कुल अनावश्यक है क्‍योंकि “तेल-द्षेत्र' शब्द का 
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[माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर] 


प्रयोग व्यापक रूप में हुआ है। जहां भी वह होगा, केन्द्र को उस पर क्षेत्राधिकार 
होगा। यदि कोई “तेल-क्षेत्र” जलगर्भ में स्थिति हो सकता है........ 


“अध्यक्ष: वे कहते हैं “वात डफशाक्षा2 7९शांणा57. 


*थ्री एच.वी. कामतः मैं कहता हू. गा65$, णाॉीग605 थभातं 5डप्रशाधा]6 
॥टष्टाणा$. 


*पाननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मेरे मित्र का मतलब गोता खोरी से हे। 
*भ्री एच.वी. कामतः नहीं, मोती उद्योग। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मैं तो यही कह सकता हूं कि मैं उस 
मामले पर विचार करूंगा। 


“अध्यक्ष: फिर मैं पहले प्रो. सक्सेना के संशोधन पर मत लूंगा। प्रश्न यह 


“कि सूची | की प्रविष्टि 65 में +€४००४०ा' शब्द के पश्चात्‌ 'श्ञात ज़षज्ि०! 
ये शब्द रख दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 


*आ्री एच.वी. कामतः डॉ. अम्बेडकर के आश्वासन पर अब मैं अपने संशोधन 
पर जोर नहीं देता। पर इस मसौदा-लेखन समिति विचार कर सकती है। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 
“कि प्रविष्टि 66 सूची | का अंग बने” 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 
प्रविष्टि 65 संघ-सूची में जोड़ दी गई। 


प्रविष्ट 66 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 
“कि सूची | की प्रविष्टि 66 में, 'धाव जाग०१४' ये शब्द हटा दिये जायें।” 
वह पहले ही प्रविष्टि 63 में रख दिया गया है। 
*आ्री एच.वी. कामतः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं श्रीमान, 


“कि सूची । (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन संख्या 37 के निदेश से, सूची 
की प्रविष्टि 66 में, “.ाव णंग००७४! इन शब्दों के स्थान पर “णा० १०5, 
भाव 5प्रशाक्षाआ6 €ट्टांणाऊ” यह शब्द रख दिये जायें।” 
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इस संशोधन का केवल यही आशय नहीं है कि इस प्रविष्टि में “जलगर्भीय 
क्षेत्रों को समाविष्ट कर दिया जाये। वरन्‌ यह भी है कि “तेल-द्षेत्रों' को हटाने 
के सम्बन्ध में डॉ. अम्बेडकर के संशोधन को भी न माना जाये। मेरे संशोधन में 
यह बात है। डॉ. अम्बेडकर ने ठीक ही कहा है कि यह “तेल-द्षेत्रों' का मामला 
प्रविष्टि 63 में आ गया है। किन्तु जेसे कि सदन देखेगा अनुच्छेद 63, जो हमने 
कुछ क्षण पूर्व स्वीकार किया है, तेल-क्षेत्रों तथा खनिज तेल साधनों के विकास 
और विनियमन के सम्बन्ध में है। प्रविष्टि 65 में, जो हम पारित कर चुके हें 
श्रम के विनियमन तथा खानों और तेल-द्षेत्रों में 2 का निर्देश है। यह मामला 
63 में समाविष्ट विषय से भिन्‍न है। इसलिये में अनुभव करता हूं कि इस 66 
में ऐसे विषय का निर्देश है जो 63 में समाविष्ट नहीं है, क्योंकि इसमें यह शर्त 
है “उस सीमा तक जिस तक संघ के नियंत्रण में वैसे विनियमन और विकास 
को संसद विधि द्वारा लोक हित के लिये इष्टकर घोषित करे”। में नहीं जानता 
कि क्‍या रंग 0०ए८०७०एग7०।' इन शब्दों का रखना और “०]००5' शब्द को 
हटाना प्रविष्टि 63 से, जो कि सदन ने स्वीकार कर ली है, मेल खायेगा। उस 
प्रविष्टि में 'खनिज तेल साधनों' का निदेश है। और यहां 'खनिजों का विकास' 
है। 'खनिजों के विकास' में व्यापक रूप से “खनिज साथनों' का निर्देश है। यदि 
प्रविष्टि 66 में 'खनिजों का विकास” इन शब्दों को रखने के पर्याप्त तथा उचित 
कारण हैं, तो मेरी समझ में नहीं आता कि 'तेल-दक्षेत्र' शब्द को भी क्‍यों न रहने 
दिया जाये, क्‍योंकि वैज्ञानिक रूप से कहा जाये तो, 'तेल' यह शब्द व्यापक शब्द 
'खनिजों' का ही एक भाग है। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: वह 63 में हेै। 


*भ्री एच.वी. कामतः यह मैं जानता हूं। मुझे विश्वास है कि यदि मेरे मित्र 
मेरी बात को समझ पाते तो कुछ और ही बात कहते। मैं तो यह कह रहा था 
कि जब हमने 63 में 'तेल-साधनों' का उल्लेख कर दिया है और जब हमने व्यापक 
रूप से भी खनिजों के विकास की चर्चा कर दी है तो 'तेल-क्षेत्र' शब्द को भी 
रहने देने में कोई हानि नहीं है क्‍योंकि इससे बात सर्वथा स्पष्ट हो जायेगी। यह 
नितान्‍न्त आवश्यक नहीं है पर इसे रहने देने में भी कोई हानि नहीं है। 


*श्री ब्रजेश्वर प्रसाद (बिहार: जनरल): श्रीमान, मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं: 


“कि संशोधनों की सूची के संशोधन संख्या 3555 में, सूची | की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 66 के स्थान पर निम्न प्रविष्टि रख दी जाये:- 


४66. &फ्ुथगांग्रद्ावश्ार्ट, कार्टांणा, 200], 722797ण 62ए20फञाशा 6 
[/65०ए्क्रांगा एणी गर९5, 097९05$ भाव गरााशव 7250प 065 फारपका? 
5प८0 (॒प०४१075$ 88$--- 

(9). ॥676९प्रथांणा काव 8 एणी पांग्राह? श॥|]092९25, 
(७0) [#फुऑआशज गशा$ का ण 0ए० ]905$ शीश गरां65 206 गांताश'व। 
765077025$ 46 00770 (0 €शांड, 


(०) ए0०0फ्र्ा 00 #भा6 ॥प्रढ5 7९2भपग्रार्‌ (शा$ भाव ८<णाका।णा5$ 07 
शधा ए [7059०९०ग78९ ॥02९॥565 भाव गञंगरा]2 ।08525, 
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[ श्री ब्रजेश्वर प्रसाद] 


(9) 920 00 7र0काज ८णाकाणा5$ भाव (शा ० ९59९ 09525, 


(९०) 790० 00 46 7प९5 [0 फ़णाताए णवर]65 जञा-वपस्‍6 29970 
00 ॥6 ॥6थाीा7) भाव एटाजि8 ए एणातालशा था[0926 शा 765, 


(0). 720 00 ९४940॥9॥ पा59९ट० 986 ०0 (॥९०5 [0 थआ0ण'०८ ९52 
725, 


(९) ए2०ज़्ा [0 शागिए6 वाए0०९१ परंगाए ॥6॥005 40 शाइप्रा८ 
८णाइशणबराणा एीया]शबव5 भाव ग्रालवं [/04प९८$, 


(0) ए792०ज़ल्ा 00 ०णा70 [097०८णा, 5प779779 भाव गरा0श्थाशा "णएा 
ग्रां]रा३5$ भाव गरधाशवं 0१7०5, भाव 

(0)... भाए। जाल गरक्ञार' 207स्‍6ट2०0 ज्ञां0 7205, 0॥7९05 ॥0 पराश॥। 
स्‍650प्राटट5 जाती ॥437 926 462ट9भ€व एज एथाशा।शा 00 96 
]6८655 9 0 >&ऊछु९्वांशा गा ॥6 छप)॥6 गाशाटई, 7 


इस संशोधन को पेश करने में मेरा उद्देश्य यह है कि सूची 2 की प्रविष्टि 
28 की आवश्यकता न रहे। मेरा यह स्पष्ट ख्याल है कि खान ऐसा ही महत्वपूर्ण 
विषय है जैसा कि प्रतिरक्षा, वेदेशिक मामले तथा संचार है। मेरा यह मत है कि 
यदि प्रतिरक्षा की व्यवस्था को समुचित रूप से चलाना है तो खान भी केन्द्रीय 
विषय ही होना चाहिये। मैं नहीं चाहता कि प्रांतों को यह भी शक्ति दी जाये कि 
“वे सूची के उपबन्धों के आधीन रहते हुये खानों और तेल-क्षेत्रों तथा खनिजों के 
विकास का विनियमन कर सकें” जैसा कि सूची 2 की प्रविष्टि 28 में उपबन्धित 
है। 


किसी अन्य प्रसंग में सदन के आंगन पर एक प्रश्न उठाया गया है कि प्रांतीय 
स्वायत्तता का क्‍या होगा। मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। हम यहां प्रांतीय सरकारों 
के हितों का परित्राण करने नहीं आये हैं। हम यहां इसलिये आये हैं कि सूची 
। में उन विषयों को समाविष्ट करें जिन्हें हम आवश्यक समझते हैं--वे विषय 
जो आधुनिक युग की आवश्यकताओं के अनुरूप हैं। मेरा यह मत है कि खानों 
का राष्ट्रीयकररण होना चाहिये किन्तु इस समय मैं केवल यही कह रहा हूं कि 
विधान बनाने की शक्ति अनन्य रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित होनी चाहिये। 


(सशेधन सख्या 3555 पेश नहीं किया गया।) 
श्री लक्ष्मीनारायण साहू: सभापति जी, मैं यह संशोधन देना चाहता हूं: 
“पर कण शा।५ 66 गा ॥48 4, ॥6 40व]0ए7 76 5प्र/8प/८९:--- 
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भाव (शाा$ ए र्ाग्राए ।0885९5, 00एछ' 00 ॥46 ॥पर65 [ण छाक्‌श 
जणाताए एणगरा65 जंग तप 62979 70 982८१ 3४०५७ ० एण)ताशा 
ला॥[09९4 जा गरं॥९5, #शा' ॥6॥॥ 6 छ&ढाशि2ट, 90फदा 00 ९४909॥ 
[59९९0०96 ए गरं65 [00 शाणिए8 ॥656 7प25, 90787 00 शागणिए2 
व[.0ए०९८१ गराधाए 72॥045 0 शाइप्रार ८2णाइशण्ब्राण] एणगर]शाव5 क्षात 
ग्रह [700प7८$, 9० 00 ०णा70 [0०47०0०7$, 5फ.79 भाव 
ग0एशाशा णीतयरा]श३5$ भाव गा] 904पट5. 7 


इस संशोधन में मैंने सब बात दे दी हे। श्री ब्रजेश्वर प्रसाद जी ने जो संशोधन 
अभी पेश किया है उस संशोधन में मेरी सब बातें आ जाती हैं। लेकिन श्री ब्रजेश्वर 
प्रसाद इतनी पावर सेंटर को देना चाहते हैं मगर मैं इतनी पावर नहीं देना चाहता। 
इसलिये मैं स्टेट लिस्ट में आता हूं वहां मैंने दिया हैः 


779५9 286. 
“व ० शा।9 28 का ।498 वी ॥6 40व00772 76 5प्र)8प/९९:--- 


“26. 0ताभा ण एछ09%००णााश शाएट८5 थाव गरांग्राएर्‌ [08525 व 3०९८0व०८ 
जा ॥6 ॥प65 #क्ा९4 99 6 एाणा ए0सल्गाशशा 35 970५०व4०6 जा 
लाएए 66 णी॥ंड व ब्राव ०0]6०ाणा भाव ब[ए/0फाबांणा ए 2 7/९एशाप 


है कल, 


॥॥ 2 (<॥(९)॥॥ है 


इसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं कहना चाहता इतना कहना चाहूंगा कि हम 
लोगों के हिन्दुस्तान में यह माइन्स का काम सेंटरल सबजेक्टस में होना चाहिये। 
इस बात में कोई संदेह नहीं है। जो प्रौसपेक्टिग लाइसेंस हैं उसको जो खत्म होंगे 
वह यूनिफार्म करने के लिये सेंटर को पावर देना चाहिये क्‍योंकि मैं यह कह देना 
चाहता हूं और अच्छी तरह से कह देना चाहता हूं कि सेंटर को ऐसे नियम बनाने 
चाहियें जिसमें हर एक प्रांत को एक ही तरह से लागू होगा। जब तक सेंटर को 
यह क्षमता नहीं मिलेगी तब तक प्रौस्पैक्टिंग लाइसेंस मिलने में बहुत दिक्कतें होंगी 
और इसकी कन्डीशन में प्रावेन्‍्स में भेद हो जायेगा। इसलिये मैं चाहता हूं कि 
जो संशोधन मेरा यहां आता है और फिर स्टेट लिस्ट 2 के अन्दर आता है उन 
दोनों को मिलाकर यह विषय ग्रहण करना चाहिये। 


*थ्री कुलधर चालिहा (आसाम: जनरल): अध्यक्ष महोदय, श्री ब्रजेश्वर प्रसाद 
से सहमत होना सचमुच बहुत कठिन है पर इस मामले में ऐसा प्रतीत होता हे 
कि मैं उनसे सर्वथा सहमत हूं और मेरे विचार में उनका संशोधन डॉ. अम्बेडकर 
द्वारा रखे गये उपबन्धों पर बहुत कुछ सुधार है--वरन्‌, सर्वव्यापी है और इसमें वे 
सब उपबन्ध आ गये प्रतीत होते हैं जो खानों तथा तेल-दक्षेत्रों के समबन्ध में आवश्यक 


हैं। 
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[ श्री कुलधर चालिहा] 


हम जानते हैं कि देश के उस भाग में जहां हम रहते हैं, कोयला-खानों के 
स्वामियों ने पहले से कम कोयला निकालना आरंभ कर दिया है और हमें उसका 
कारण पता नहीं है। वैसे भी कोयला घटिया होने लगा है। यदि आप उनसे कोई 
कोयला मंगवायें तो आपको घटिया से घटिया माल मिलता है। अत: यह आवश्यक 
है कि वे ग्राहकों को जो कोयला देते हैं उसका कोई मान निश्चित होना चाहिये। 
इसी प्रकार तेल-द्षेत्रों में भी पैदावार घटती ही जा रही है। कहा जाता है कि डिगबोई 
में वे पूरा काम नहीं कर रहे हैं और इसमें उनका एक उद्देश्य है। कहा जाता 
है कि यदि हम कभी कोई लक्ष्य निश्चित नहीं करेंगे कि इतने समय में इतना 
माल उत्पन्न होना ही चाहिये तो शायद हमें पहले से बहुत कम माल मिलेगा। 
अब भी हम जानते हैं कि हमें डिगबोई से उतना माल नहीं मिलता जितना कुछ 
वर्षों पूर्व मिलता था, हमें वहां से हमारे भारत के कुल उत्पादन का 30 प्रतिशत 
भी प्राप्त नहीं हो रहा है जबकि पहले अधिक मिलता था। कहा जाता है कि अंग्रेजों 
के स्वामित्व वाले कुओं में जानबूम कर ऐसा किया जा रहा है और वे अपनी 
कलों को पाकिस्तान या अन्य स्थानान्तरित करने का भी प्रयत्न कर रहे हें। 


अतएव, श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के इस संशोधन से हमें पर्याप्त शक्ति मिल जायेगी 
कि हम उन पर नियंत्रण कर सकें और हम यह व्यवस्था कर सकें कि वे समुचित 
उत्पादन करें और उतना उत्पादन करें जितना हम चाहते हैं और उतना नहीं कि 
वे कहते हैं कि वे कर सकते हैं। इसलिये इस संविधान सभा के इतिहास में 
पहली बार मैं श्री ब्रजेश्वर प्रसाद से सहमत हो सका हूं, जिनके विचार तो प्राय: 
बहुमत के विचारों से विपरीत होते ही हैं। श्रीमान, मैं उनके संशोधन का समर्थन 
करता हूं। 


*भ्री एच.वी. कामतः मुझे आशा है, श्रीमान, कि मसौदा-लेखन समिति मेरे 
संशोधन के उस भाग का ध्यान रखेगी जो जलगर्भीय प्रदेशों के विषय में है। 


“अध्यक्ष: यह आशा की जाती है कि माननीय सदस्य ने जो कुछ कहा था 
उसे मसौदा-लेखन समिति के सदस्यों ने सुन लिया होगा। 


*भ्री जगत नारायण लाल (बिहार जनरल): अध्यक्ष महोदय, मैं इस विषय 
पर सदन का अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं तो संशोधन का विरोध करना 
चाहता हूं-मुझे खेद है---उस संशोधन का जो श्री ब्रजेश्वर प्रसाद ने पेश किया 
है। अपने संशोधन में वे एक ओर तो वे केन्द्र को बहुत विस्तृत शक्तियां देना 
चाहते हैं, ही ओर उनका संशोधन नियमों या उपविधियों के रूप में है जो किसी 
अधिनियम पारित होने के पश्चात्‌ बनाई जा सकती हें। मेरी समझ में नहीं 
आता कि ऐसे विस्तृत खंडों तथा उप-खंडों को संविधान में क्‍यों जोड़ा जाये। मैं 
तो डॉ. अम्बेडकर द्वारा पेश की गई बात का समर्थन करता हूं क्‍योंकि उसमें केन्द्र 
तथा प्रांतों के मध्य शक्तियों का विभाजन किया गया है। केन्द्र के पास ऐसी शक्तियां 
हैं। जो खानों के या खनिज साधनों के कार्य को सुगमता से चलाने का विनियमन 
करने के लिये आवश्यक हैं या आवश्यक दिखाई दें। और प्रांतों के पास भी ऐसी 
शक्तियां होंगी जिनका प्रयोग उन्हें अपने राज्य-क्षेत्रों में खानों तथा खनिज साधनों 
के विनियमन या विकास के लिये करना चाहिये। अत: मैं डॉ. अम्बेडकर के संशोधन 
का समर्थन करता हूं तथा उस पर जो संशोधन पेश किये गये हैं उनका विरोध 
करता हूं। 


संविधान का प्रारूप [249 
*थ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: डॉ. अम्बेडकर के संशोधन “तेल-क्षेत्र' शब्द को हटाने 
का सुझाव है। 


*भ्री जगत नारायण लाल: '“तेल-दश्षेत्र' इस शब्द को तो हटाना ही होगा क्‍योंकि 
वह पहले आ चुका हे। 


*अध्यक्ष: क्या आप कुछ कहना चाहते हें। 


*पाननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकर: नहीं, श्रीमान, में कोई संशोधन स्वीकार 
नहीं करना चाहता। 


“अध्यक्ष: हम श्री ब्रजेश्वर प्रसाद के संशोधन को लेंगे। 
*थ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: श्रीमान, मैं उसे वापस लेना चाहता हूं। 
संशोधन, सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया। 


*अध्यक्ष: फिर मुद्रित सूची का संशोधन सं. 3556 है जिसे श्री साहू ने पेश 
किया हे। 


प्रश्न यह हैः 
“कि सूची | की प्रविष्टि 66 के स्थान पर निम्न प्रविष्टि रख दी जाये: 


566. 20ग्रश् [0 #भा6 ॥प65 7624वकाए (शा भाव ८णावा।णा$ 0 शाभा ० 
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संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: फिर संशोधन संख्या 25 है। 
*भ्री एच.वी. कामतः मैं इसे मसौदा समिति के विवेक पर छोड़ता हुं। 


“अध्यक्ष: बहुत अच्छा, फिर इस पर मत नहीं लिये जायेंगे। वे इसे मसौदा 
समिति पर छोड़ते हैं। 


फिर डॉ. अम्बेडकर का संशोधन है। प्रश्न यह हैः 
“कि सूची | की प्रविष्टि 66 में, 'धाव जाग०१४' ये शब्द हटा दिये जायें।” 
संशोधन स्वीकृत हो गया। 
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“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि संशोधन रूप में प्रविष्टि 66 सूची | का अंग बने।” 


प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 
संशोधित रूप में प्रविष्टि 66 संघ-सूची में जोड़ दी गई। 


प्रविष्टि 67 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:-- 
“कि सूची | की प्रविष्टि 67 के स्थान पर निम्न प्रविष्टि रख दी जाये: 


67. 


[67. 


ज्िशाईओंणा णी ॥6 छएछ०मठा$ड थाव [प्रांइवंलाणा एी गराथाएंशा$ एा 8 
790॥66 णरठ #9९0०णाशाग)शर 00 थाए छाग्वट 0 भाए ०३8 70 शातरा 
5पटाी 896, मप्र गत 50 35 ॥0 27906 ॥6 [066 ०ए ०णा€ 
9ध्वाट [0 >लाटांडइट छ०ज़ला$ थाव [प्रांड्वीलांणा की का ०9 
॥0 जात 40 996 शांगर0पा ॥6 एणाषथा ए 6 (00एथाशशा 
णी 6 छाग्वाल का जाता इप्रता ०३ 45 गापक्ाटव; €ाशाडंणा ए 
6 ए०ज़टा$ड भाव [ंप्रांइवांताणा एणी गाशाफएशा$ एाी 23 70०06 
एण९८ट ए९षाणाशाए 0 भथाए 8946 60 थे ९३६४ 0प्रा४१९ 
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किसी राज्य के आरक्षी बल के सदस्यों की शक्तियां और क्षेत्राधिकार 
का उस राज्य में न होने वाले किसी क्षेत्र पर विस्तार, किन्तु इस प्रकार 
नहीं कि एक राज्य की आरक्षी, उस राज्य में न होने वाले किसी क्षेत्र 
में बिना उस राज्य की सरकार की सम्मति के जिसमें कि ऐसा क्षेत्र 
स्थित हे शक्तियां और क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकें, किसी राज्य की 
आरक्षी बल के सदस्यों की शक्तियां ओर क्षेत्राधिकार उस राज्य से बाहर 
रेल क्षेत्रों पर विस्तार।] 


“अध्यक्ष: सरकार हुकम सिंह का एक संशोधन अपमार्जन के विषय में है। 
उसे पेश करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रविष्टि पर डॉ. देशमुख का भी 
एक संशोधन है, मुझे पता लगा है वे उसे पेश नहीं कर रहे हें। 


प्रश्न यह हैः 
“कि सूची | की प्रविष्टि 67 के स्थान पर प्रविष्टि रख दी जाये; 


67. 


ज्जिशाओंणा एा ॥6 छए0एछ$ भाव [प्रांडइवलाणा एण गरशाए०2०३ ए ३ 0006 
ए0ण०6 960णाशा॥2 00 भाएर 896 0 थाए 8०3 70 शांत्रा] 5प्टरी 8926, 
छप्ाव0 80 35 00 290]6 ॥6 .0006 0 णा€ 9960 ूशटां5९ 90फ्रट्टा$ 
भाव ]प्रांडवंलांणा का भाए आ०३ 70 शांगिात] 40 98906 शांगरि0प्रा ॥6 


संविधान का प्रारूप [25 


९८णा$इशा ए ॥॥6 (00एथगााधशा। ए 6 98486 वा जांएी छप्रता 229 5 
शॉप॥2९0; €जाथाईंगा एी ॥6 907टठ%5 ाव [प्रां5त00 एण 7रशाएश$ 0 
3 70॥6९6९ ण९6 92९[णाशा? 00 भाए 99/8609999५ ९858 0प्राआं१6 4 
9986. 


[67. किसी राज्य के आरक्षी बल के सदस्यों की शक्तियां और क्षेत्राधिकार 
का उस राज्य में न होने वाले किसी क्षेत्र पर विस्तार, किन्तु इस प्रकार 
नहीं कि एक राज्य की आरक्षी, उस राज्य में न होने वाले किसी क्षेत्र 
में बिना उस राज्य की सरकार की सम्मति के जिसमें कि ऐसा क्षेत्र 
स्थित हे शक्तियां और क्षेत्राधिकार का प्रयोग कर सकें, किसी राज्य की 
आरक्षी बल के सदस्यों की शक्तियां और क्षेत्राधिकार उस राज्य से बाहर 
रेल क्षेत्रों पर विस्तार।] 


संशोधन स्वीकृत हो गया। 
सशोधित रूप में प्रविष्टि 67 संघ-सूची में जोड़ दी गई। 


प्रविष्टि. 68 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः मैं प्रस्ताव करता हूं: 
“कि सूची । की प्रविष्टि 68 के स्थान पर, निम्न प्रविष्टि रख दी जाये: 


“7]|९९०ा०णा$ 0 एव्ञक्रागला भव 0 |,295]4पर25 ए 99065 राव ण ॥6 ?घंवशा 
भाव जशा०ट-?श<गवला; भाव 276०0०॥ (णागगरीं5च्४नणा [0 570थ7०09, काटा 0 
९०॥70] इपरठी ९06०70०5. 


[संसद और राज्यों के विधान-मंडलों के लिये तथा राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति 
के निर्वाचन और ऐसे निर्वाचनों के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण के लिये 
निर्वाचन आयोग।] 


*थआ्री एच.वी. कामतः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची | (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन संख्या 38 में, सूची की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 68 में, फराल्लांणा 0०णगगगांडशआंणा! इन शब्दों के स्थान पर 'झाल्लांणा 
(णगागरैंडडंणा ॥ रट्ट्राणाव॥ (०णगञगंआंणाट5!ः ये शब्द रख दिये जायें।” 


प्रविष्टि 68 में जो परिवर्तन किया गया है उसके कारण यह संशोधन आवश्यक 
हो जाता है। संविधान के मसौदे में मौलिक प्रविष्टि यह थी: 


“ए9]6९ाणा$ 0 ?एक्ञागा।लशा व ण 6 शट्गंतद्या 70 [0)पराज 6॥09९०॥7१ 6 
ज[९८ा०णा (णर5$॥ंणा 00 5प्ुश्गयााला4, कारल क्राव ०णा70 उपरटा ९8९०ाणा$. 7 


नई प्रविष्टि इस प्रकार हे: 


-7]|९९०ाणा$ 0 एव्क्रागला भाव 0 |,295]॥पर65 ए 99065 राव ण 6 ?शंक्‍वशा 
भाव ज००-शल्झ्तशा; भाव 8]6ल०ाणा एणायइडंणा क्‍0 85प7.0०720॥0... 


]252 ] भारतीय संविधान सभा [3। अगस्त सन्‌ 949 ई. 


[ श्री एच.वी. कामत] 


अर्थात्‌, हमने राज्यों के विधान-मंडलों के निर्वाचनों को प्रस्थापित नई प्रविष्टि 
68 में शामिल कर लिया हे। 


सदन को स्मरण होगा कि कुछ 2005 पे हमने अनुचछेद 289, 289ख आदि 
को स्वीकार किया था। यदि मेरे साथ 289 को पढ़ने का कष्ट करेंगे, 
तो वह देखेंगे कि उसमें सबसे पहले निर्वाचच आयोग की नियुक्ति का उपबन्ध 
है और प्रादेशिक आयुक्तों का उल्लेख नहीं है। प्रादेशिक आयुक्त अनुच्छेद 289 
के खंड 3 में उल्लिखित हैं। उस खंड में यह उपबन्ध है कि, “लोक सभा, 
तथा प्रत्येक राज्य की विधान-सभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन से पूर्व, तथा 
विधान-परिषद वाले प्रत्येक राज्य की विधान-परिषद्‌ के लिये पहले साधारण निर्वाचन 
तथा तत्पश्चातू प्रत्येक द्विवार्षिक निर्वाचन से पूर्व, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग से परामर्श 
करके उस अनुच्छेद के खंड (2) द्वारा निर्वाचन-आयोग को दिये गये कृत्यों के 
पालन में आयोग की सहायता के लिये ऐसे प्रादेशिक आयुक्त भी नियुक्त करेगा 
जैसे वह आवश्यक समझे”। खंड 4 में केवल निर्वाचन आयुक्तों की ही नहीं, 
वरन्‌ प्रादेशिक-आयुक्तों की भी सेवा की शर्तों और पदावधि निर्धारित करने के विषय 
में संसद को शक्तियां दी गई हैं। प्रादेशिक आयुक्त निर्वाचन आयोग के भाग नहीं 
हैं। वे तभी सामने आते हैं जब राज्यों की सभाओं तथा परिषदों के निर्वाचन आरंभ 
होने वाले हों। अतः मैं अनुभव करता हूं कि कि इस बात को प्रविष्टि 68 के 
नये मसौदे में, जो पुराने का स्थान लेगा पूर्णतः स्पष्ट कर देना चाहिये। इसमें संसद 
के निर्वाचन समाविष्ट हैं और राज्यों के निधान-मंडलों के निर्वाचन भी समाविष्ट 
हैं। जिस प्रयोजन के लिये प्रादेशिक आयुक्तों को रखा गया है। अतः प्रविष्टि 68 
हक भूल रह गई है। मुझे आशा है कि सदन मेरे संशोधन को स्वीकार कर 
सकेगा। 


“अध्यक्ष: इस पर एक संशोधन है जो श्री सन्‍्तानम के नाम में है। मेरे विचार 
में हमने कुछ अन्य अनुच्छेदों के सम्बन्ध में जो विनिश्चय किया है उसे देखते 
हुये इसका प्रश्न नहीं उठता। 


*याननीय डॉ. बी,आर, अम्बेडकरः इस संशोधन को स्वीकार करना अनावश्यक 
है, क्‍योंकि निर्वाचन आयोग में प्रादेशिक आयुक्त भी आ जाते हैं। 


अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची | (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन सं. 38 में, सूची | की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 68 में, 'हरल्लांजा 0०गञागरांडशंणा! इन एब्दों के स्थान पर 'झाल्लांणा 
(णगांड्ंंणा बा0 रेव्ट्रांणाव (णगागञांइडंणाल5” ये शब्द रख दिये जायें।” 


संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि सूची | की प्रविष्टि 68 के स्थान पर निम्न प्रविष्टि रख दी जाये: 


“09]6ट09ा$ 0 शियपीक्राला काव 60 7.6९$8|वप्राट5 0 छव/65 
374 0० 6 ?राल्यशातवद्ा 2256 ए९९-०?९४१६; 2॥4 &]66॥07 


संविधान का प्रारूप [253 


(ण्गा$॥070 5फ्ल्ाशाव, कार्ट काव ०णा70] छप्रता 26९ा०णा$. 7 


[संसद और राज्यों के विधान-मंडलों के लिये तथा राष्ट्रपति और उप-राष्ट्रपति 
के निर्वाचन; और ऐसे निर्वाचकों के अधीक्षण, निदेशन तथा नियंत्रण के लिये 
निर्वाचन आयोग।] 


संशोधन स्वीकृत हो गया। 
संशोधित रूप में प्रविष्टि 68 संघ-सूची में जोड़ दी गई। 


प्रविष्टि 69 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 
“कि सूची | की प्रविष्टि 69 के स्थान पर, निम्न प्रविष्टियां रख दी जायें: 


569. व॥6 शाएप्राशड$ भाव 307क्राए25 भाव 79॥ वा 72596९९० 0 63ए6९ 0 
905$९706 0 6 गला भाव (00ए670858;, ॥6 $2965 था 
20225 एि ॥6 'ागांडट5$ एणी 6 एपाणा भाव एणी ॥6 (धागा का 
भाव [26पराजए (भंग एण ॥6 (70णारटा] ण 89065$ ॥70 0 ॥6 59०42 
274 2पफ7/9 892४९०/ ए ॥6 पछ0प्र5९८ ण ॥6 7९09]९; ॥6 59] ९5$ ॥॥0 
8]09/97025$ 0ए[ 6 77४2४ णु ?्।भाशा(; 76 $४9705, ॥[]09/2025 
भाव 6 ९०णावा॥।णा$ णए इछशं०6 एणी ॥6 (एणाए7/0॥0/ भाव प्रथांग- 
(7002079[ 0० ॥709. 


690. व॥6 [#णशं]6225, ॥रञञाप्रा॥65 ॥0 9025 ए 30 पछ0प्5९ ए एग्ीकाशा| 
274 0०0 ॥6 7रशाएट5$ ॥4 ॥6 (7077265 0एा[ ९४०॥ पसि0ए्षछ८. 7 


[69. राष्ट्रपति और राज्यपालों की उपलब्धियां, और भत्ते और अनुपस्थिति छुट्टी 
के बारे में अधिकार; संघ के मंत्रियों के तथा राज्य परिषद्‌ के सभापति 
और उपसभापति के और लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन 
और भत्ते; संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते; भारत के नियंत्रक 
महालेखापरीक्षक के भत्ते तथा सेवा की शर्तें। 


69क. संसद के प्रत्येक सदन की, तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों 
की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां।] 


“अध्यक्ष; इस पर एक संशोधन संख्या 2!9 है जो भी कामत के नाम से है। 


*थ्री एच.वी. कामतः मैं अपने संशोधन को पेश नहीं करना चाहता किन्तु 
मैं पूछना चाहता हूं कि अम्बेडकर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को कैसे भूल 
गये। 


]254] भारतीय संविधान सभा [3। अगस्त सन्‌ 949 ई. 


“माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकर: उनके वेतनों आदि का उपबन्ध अनुसूची 
में है। हम कह चुके हैं कि उनके वेतन वे ही होंगे जो कि अनुसूची में उल्लिखित हें। 


*अध्यक्ष: फिर डॉ. देशमुख का संशोधन सं. 220 है। क्‍या उसे राज्य-सूची 
में रखना आधिक उपयुक्त नहीं होगा? 


*डॉ. पी.एस. देशमुखः नहीं श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची | (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन सं. 39 में, सूची की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 69 के पश्चात्‌ निम्न नई प्रविष्टि जोड़ दी जाये: 


“6953. ए62९5, गञगप्रा765 भव 90725 0 ॥6 गरशा02१$ एि 6 996 
स्‍6श5]9/प7/65 क्ाव गशा' (९ण्[|665. 7 


[69क. राज्यों के विधान-मंडलों तथा उनकी समितियों के विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां 
तथा शक्तियां।] 


श्रीमान, अनुच्छेद पर वाद-विवाद के समय मैंने जो संशोधन प्रस्थापित किया 
था, यह उसी के अनुरूप है। मैंने उस समय इस बात पर बल दिया था कि 
राज्यों के विधान-मंडलों के सदस्यों के विशेषाधिकारों, उन्मुक्तियों तथा शक्तियों को 
विविध राज्यों के विधान मंडलों पर ही छोड़ देना उचित नहीं होगा। संसद ही उनका 
विनिश्चय करे तो अधिक अच्छा रहेगा जिससे कि सारे राज्यों के विधान-मंडलों 
के सदस्यों के लिये एक से विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां तथा शक्तियां हो सकें। मैंने 
इसी बात पर बल दिया था। मेरे विचार में डॉ. अम्बेडकर को इस पर विचार 
करने के लिये पर्याप्त समय नहीं मिला और इसलिये इसे स्वीकार करने से इन्कार 
कर दिया। अब मैं उनके विचारार्थ तथा मसौदा-लेखन समिति के विचारार्थ इस पर 
पुनः बल दे रहा हूं। यह बहुत ही युक्तियुक्त तथा उचित है और मुझे आशा हे 
कि वे इसे इस प्रविष्टि में जोड़ना स्वीकार कर लेंगे तथा वे इसका उस समय 
भी ध्यान रखेंगे जब वे सदन द्वारा पहले स्वीकार किये हुये उपबन्धों का रूपभेद 
करेंगे। मेरे विचार में यह अत्यावश्यक है कि विशेषाधिकार एक से हों और राज्य, 
राज्य में भिन्न न हों। 


*थ्री ब्रजेश्वर प्रसाद: साधु, साधु। 


*माननीय डॉ. बी,आर. अम्बेडकरः यही उचित है कि प्रत्येक विधान-मंडल 
को अपने विशेषाधिकारों, उन्मुक्तियों तथा शक्तियों को परिभाषित करने का प्राधिकार 
मिलना चाहिये, और इसी कारण हमने यह उपबन्ध किया है कि संसद को अपने 
सदस्यों के विशेषाधिकारों, उन्मुक्तियों तथा शक्तियों को निश्चित करने की शक्ति 
होगी तथा इसी प्रकार राज्य-विधान-मंडलों को अपने सदस्यों के विषय में वेसी 
ही शक्ति होगी। मैं नहीं समझता कि समूची शक्ति को केन्द्र में संकेन्द्रित करना 
उचित होगा। मैं तो यही समझता हूं कि यदि संसद अपने सदस्यों के विशेषाधिकारों, 
उन्मुक्तियों तथा शक्तियों को परिभाषित करने का कोई अधिनियम पारित करेगी, तो 
संभवत: राज्य-विधान-मंडल भी उसका अनुसरण करेंगे और जेसा वे अभीष्ट समझेंगे 
वैसे छोटे-मोटे संशोधनों के साथ उसका शब्दश: अनुकरण कर लेंगे। 
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“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची | (षष्ठम्‌ सप्ताह) के संशोधन सं. 39 में, सूची | की प्रस्थापित 
प्रविष्टि 69 के पश्चातू, निम्न नई प्रविष्टि जोड़ दी जाये+- 


“69.5. 


शिएणं]6265, गगगप्राा765 भव 90ए235$ णए 6 गाश्ा02$ 0 6 996 
स्‍6शञ59पर65 क्राव #शा' (ण्ा|655. 7 


[69क. राज्यों के विधान-मंडलो तथा उनकी समितियों के विशेषाधिकार, उन्मुक्तियां 


तथा शक्तियां।] 
संशोधन अस्वीकृत हो गया। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 
“कि सूची | की प्रविष्टि 69 के स्थान पर निम्न प्रविष्टियां रख दी जायें: 


“69. 


69-65. 


[69, 


वगुश॥ल शा।एप्रालाड$ 24 ३|07क्माए25 भाव 79॥ वा 72596९९ 0 64ए6९ 0 
8952070९6 ० 6 शढ्ड69ला था (00ए6७॥7॥05$; 6 $4965 क्या 
207्रक्माट25 एी ॥6 'शातयञइटा5$ [0 6 एाणा 4 0 ॥6 (कांप! का 
भाव [260परा५ (गंतजा ण ॥6 (गाल ए $965 ॥१4 0 6 59९2८ 
2१4 ॥209पा9 87672 एा ॥6 प्र0प्5४ ण ॥6 ?९०.।८; 76 5०7९५, 
20ए्रक्याट25 ॥0 ॥6 ८णाका05$ ए 5शएण८९ एणी ॥6 ((णफा0॥8 2१0 
अ#प्रधाण-(.श2॥]९०॥।ं ए 09. 


[6 [7एश6225, ॥ररञप्रा॥।65 ॥4 90फ्रशड ण रब पत0प्5९ ण एव्चञीक्राशा 
भाव ण 6 गरश्ाएशा$ भाव 6 (णारा86$ एस ९१2 फस0प्र5९. 7 


राष्ट्रपति और राज्यपालों की उपलब्धियां, और भत्ते और अनुपस्थिति छुट्टी 
के बारे में अधिकार, संघ के मंत्रियों के तथा राज्यपरिषद्‌ के सभापति 
और उपसभापति के और लोक सभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के वेतन 
और भत्ते; संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते; भारत के नियंत्रक 
महालेखापरीक्षक के भत्ते तथा सेवा की शर्तें 


69-क. संसद के प्रत्येक सदन की, तथा प्रत्येक सदन के सदस्यों और समितियों 


की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्समुक्तियां।] 
संशोधन स्वीकृत हो गया। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि संशोधित रूप में प्रविष्टि 69 सूची | का अंग बने। 


प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 


“अध्यक्ष: प्रश्न यह है; 
“कि प्रविष्टि 69क सूची | का अंग बने। 


प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 
प्रविष्टियां 69 तथा 69क संघ सूची में जोड़ दी गई। 
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प्रविष्टि 70 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची | की प्रविष्टि 70 के अन्त में, “क (0०णगागरंइड्अंणाड ॥979णास्‍6०्व 
७५ एथ्ांशाश ये शब्द जोड़ दिये जायें। 


इस समय इस प्रविष्टि में केवल समितियों का निर्देश है। 
“अध्यक्ष: में नहीं समझता कि इस पर कोई और संशोधन है। प्रश्न यह है: 


“कि सूची | की प्रविष्टि 70 के अंत में छा (०णग्ञागरांडडंणा$ 397णंस्‍6१ ७५ 
एशाशाला ये शब्द जोड़ दिये जायें।” 


संशोधन स्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह है। 
“कि संशोधित रूप में प्रविष्टि 70 सूची | का अंग बने। 
प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 
सशोधित रूप में प्रविष्टि 70 संघ-सूची में जोड़ दी गई। 


प्रविष्टि 70क 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 
“कि सूची । की प्रविष्टि 70 के पश्चात्‌ निम्न प्रविष्टि प्रविष्ट कर दी जाये: 
“708. 4॥6 $8थाराणााए ए ला]लशा॥0297॥ 75 07 व्ाका।णा, 7 
[70क. प्रदर्शन के लिये चलचित्रों की मंजूरी।] 


यह प्रविष्टि पहले समवर्ती सूची में रखी गई थी। अब इसे सूची | में रखने 
की प्रस्थापना है। 


“अध्यक्ष: इस पर कई संशोधन हैं। श्री कामत का संशोधन सं. 22 इस प्रविष्टि 
के अपमार्ज" के लिये है। अत: वह पेश नहीं हो सकता। 


*भ्री एच.वी. कामतः कया मैं उस पर बोल सकता हूं? 


“अध्यक्ष: बाद में। 
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*डॉ. पी.एस. देशमुखः श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं:-- 


“कि सूची | (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन सं. 4 में, सूची | की प्रस्थापित 
नवीन प्रविष्टि 70क के स्थान पर निम्न रख दी जाये+-- 


“703. ॥२८९७।४॥०ा ॥॥0 ०0०0770] ० ॥6 €छगंशा।0ा! णए ला।शा३ 75. 7 
[70क. चलचित्रों के प्रदर्शन का विनियमन और नियंत्रण।] 


मेरी प्रस्थापना केवल भाषा बदलने की है। मैं यह नहीं समझ पाता कि चलचित्रों 
की मंजूरी विधान-निर्माण का विषय कैसे है। यदि विधान-निर्माण होगा तो वह मंजूरी 
के विषय में नहीं होगा। प्रदर्शन के लिये चलचित्रों की मंजूरी सुखद अभिव्यक्ति 
नहीं है। हमें प्रदर्श के लिये चलचित्रों पर भी नियंत्रण की शक्ति होनी चाहिये 
और उसी दृष्टिकोण से मैं इन शब्दों को रखने की सिफारिश करता हूं “चलचित्रों 
के प्रदर्शों का विनियमन और नियंत्रण”। श्रीमान, मैं इसे पेश करता हूं। 


“अध्यक्ष: काका भगवन्तराय के एक संशोधन की सूचना मुझे आज प्रातःकाल 
मिली हेै। 


*काका भगवन्त राय: श्रीमान, मैं उसे पेश नहीं करना चाहता। 
*थ्री राजबहादुरः अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची । (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन सं. 4 में सूची । की प्रस्थापित 
नई प्रविष्टि 70क में, ॥॥०८ $5क्राटलाणााए ० ओर 4 'व्यांमांणा' ये शब्द्‌ 
हटा दिये जायें।” 


इस संशोधन को पेश करने में मेरा उद्देश्य इस प्रविष्टि के क्षेत्र को अधिक 
विस्तृत बना देना है। यदि मेरे संशोधन को स्वीकार कर लिया जाये तो केवल 
“चलचित्र' यही शब्द रह जायेगा। यह स्पष्ट है कि चलचित्रों की केवल मंजूरी 
की ही शक्ति संघ-संसद के लिये पर्याप्त नहीं है। वास्तव में चलचित्रों के विषय 
में संघ-संसद के कृत्यों को काफी विस्तृत कर देना चाहिये। हम जानते हैं कि 
चलचित्र अनुदेश तथा राष्ट्रीय शिक्षा का बहुत शक्तिशाली माध्यम सिद्ध हुये हैं। हम 
जानते हैं कि राष्ट्रीय आचार के निर्माण ओर गठन में भी उनका बहुत भाग होता 
है। अत: यह आवश्यक है, केवल कला और कलाकारों के दृष्टिकोण से ही नहीं, 
वरन्‌, राष्ट्रीय शिक्षण के दृष्टिकोण से भी, कि हमें इस मामले में संघ-संसद्‌ की 
शक्ति को अधिक विस्तृत कर देना चाहिये। आधुनिक काल में चलचित्रों में नाटक 
तथा सांग का स्थान ले लिया है। वे हमारी जनता के विवेक का माध्यम बन गये 
हैं। अतः यह अत्यावश्यक है कि, कला के हितार्थ, संघ-संसद को चलचित्रों के 
सुधार तथा प्रगति में सक्रिय रूचि रखनी चाहिये। अतः मेरी विनम्र सम्मति यह 
है कि यह प्रविष्टि चलचित्रों की मंजूरी तक ही सीमित नहीं होनी चाहिये, वरन्‌ 
उससे अधिक विस्तृत होनी चाहिये। अतएवं मेरा निवेदन है कि मेरे संशोधन को 
स्वीकार कर लिया जाये। 
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[ श्री राजबहादुर] 


इस प्रविष्टि को प्रविष्टि 70 के पश्चात्‌ जो “संसद की समितियों के समक्ष 
साक्ष्य देने या दस्तावेज पेश करने के लिये व्यक्तियों की उपस्थिति बाध्य करने' 
के बारे में है, रखने के औचित्य पर भी मुझे संदेह है। इसे अन्य रखना अधिक 
अच्छा रहता। मेरी तुष्छ समिति में तो यह प्रविष्टि 28 के पश्चात्‌ भी आ सकती 
थी जो दूरभाष, बेतार तथा प्रसारण आदि के विषय में है। इसे यहां की बजाय 
वहां रखना अधिक अच्छा रहता। इन शब्दों के साथ मैं अपने संशोधन को स्वीकृति 
के लिये पेश करता हूं। 


*भ्रीमती जी. दुर्गाबाई (मद्रास: जनरल): डॉ अम्बेडकर द्वारा पेश की गई नई 
प्रविष्टि 70क का समर्थन करते हुये मैं कुछ शब्द कहना चाहती हूं। 


इस नई प्रविष्टि 70क का उद्देश्य केन्द्र को यह शक्ति देना है कि वह चलचित्रों 
के प्रदर्शन पर प्रशासन कर सके और इस शक्ति को केन्द्र में लेने का उद्देश्य 
यह है कि जो चलचित्र इस देश के सब भागों में तथा देश के बाहर भी दिखाये 
जाते हैं उनके विषय में कुछ मान निश्चित किये जायें। हां, हम सोचते हैं, क्‍या 
केन्द्र को ऐसी शक्ति देना आवश्यक है कि वह इस प्रशासन को अपने हाथ में 
ले। हम अनुभव करते हैं कि बहुत से चित्रों का, जो आजकल जनता को दिखाये 
जाते हैं, कोई शैक्षणिक मूल्य नहीं है या बहुत कम है। सिर दुखाने वाले गाने 
और सस्ती बातें हमारी संस्कृति के लिये बहुत हानिकारक हैं। अत:, यह अत्यावश्यक 
है कि इन चित्रों का मान ऊंचा किया जाये और इस प्रकार निर्माताओं को अधिक 
अच्छे चित्र दिखाने में सहायता दी जाये जो इस देश की सभ्यता के प्रतिबिम्ब 
हों। यह मुख्य उद्देश्य है और उनसे इस देश के तथा बाह्य जगत के भी नागरिकों 
में, अंतर्राष्ट्रीय सदभावना की वृद्धि होनी चाहिये। 


श्रीमान, आज स्थिति यह है कि प्रांतीय सरकारों ने अपने सेन्सरशिप बोर्ड स्थापित 
किये हे हैं और जहां तक मुझे ज्ञान है या सूचना मिली है सेन्सरशिप तभी आरम्भ 
होता है जबकि चित्र पूरा बन जाता है और उस पर कुछ लाख रुपये व्यय हो 
चुके होते हैं और केन्द्र केवल मंत्रणा देने का कार्य करता है और उसका प्रभाव 
केवल शव-परीक्षण के समान होता है। अत: श्रीमान इस बात को ध्यान में रखते 
हुये, हमें उन चित्रों के मान में एकसूत्रता लानी है जो इस देश में और देश के 
बाहर भी दिखाये जाते हैं जिससे शुभ सामज्जस्य की वृद्धि हो तथा हमारी संस्कृति 
तथा इस देश की सभ्यता का प्रतिविम्बन हो। 


श्रीमान, इस संशोधन का समर्थन करते हुये, मैं यह कहना चाहती हूं कि प्रांतीय 
हितों अथवा प्रांतीय सेन्सरशिप मंडलों से, जो आज इस विषय में कृत्यों का 
निर्ववन कर रहे हैं, परामर्श लेना चाहिये और उनके हितों पर ध्यान देना चाहिये 
और प्रत्येक मामले में इन चित्रों को सेन्सर करते समय उनकी मंत्रणा तथा सहयोग 
प्राप्त करना चाहिये। श्रीमान, इस शक्ति को केन्द्र को देने पर एक आपत्ति हो 
सकती हे कि क्‍या केन्द्र इस मामले को संभाल सकेगा, क्योंकि भिन्‍न-भिन्‍न भाषाओं 
तथा उप-भाषाओं में चित्र दिखाये जाते हैं, क्‍या केन्द्र इस शक्ति को संभाल 
सकेगा तथा इस मामले पर प्रभावी नियंत्रण रख सकेगा। इस युक्ति में कुछ औचित्य 
है पर फिर भी मैं कहना चाहती हूं कि इस विषय के प्रशासन में केन्द्र को 
इतना सावधान होना चाहिये कि प्रांत राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय एकता में अंशदान कर 
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सकें, और साथ-साथ वे उस संस्कृति का भी संरक्षण कर सकें जो उनकी अपनी 
विशेषता हे। 


श्रीमान, इस मामले में हमें यह ध्यान रखना चाहिये कि पहला कदम तो पहले 
ही उठाया जा चुका है। हमने भारत शासन अधिनियम को संशोधित करके केन्द्र 
को शक्ति दे दी है। हमने विधान-सत्र में भी एक विधेयक पारित करके चित्रों 
का श्रेणी विभाजन किया है तथा 'ए! और '“यू' श्रेणी की प्रणाली जारी की हे। 
अतः इस सूची में यह प्रविष्टि उसी के अनुरूप है जो हमने अब तक किया 
है। कुछ आपत्तियां उठाई गई हैं, मेरे विचार में मेरे माननीय मित्र श्री राजबहादुर 
ने एक आपत्ति उठाई थी कि शक्तियों को अधिक विस्तृत करना चाहिये और उन्होंने 
-॥6 5्लाटाणााश एणी तथा 40० व्का।णा इन शब्दों के अपमार्जन का सुझाव 
दिया है जिससे कि शक्ति बढ़ जायेगी। मैं यह कहना चाहती हूं कि हमें पहले 
ही अनुज्ञा देने का प्राधिकार है जिसके अधीन यह काम किया जा सकता है। मैं 
समझती हूं कि उनका उद्देश्य यह देखना है कि केन्द्र प्रांतों को ऐसे चित्र बनाने 
के लिये कह सकता है जिनका शैक्षणिक मूल्य हो और उन्हें अन्य चित्रों के साथ, 
जो आज प्रदर्शित होते हैं, दिखाने के लिये कह सकता हैं हम यह काम उस 
शक्ति के अंतर्गत कर सकते हैं जो इस समय हमारे पास है और प्रांत भी अपनी 
अनुज्ञा देने की शक्ति के अधीन इसका प्रयोग कर रहे हैं। केन्द्र ने चित्रों का 
श्रेणी विभाजन करने के लिये एक विधेयक पारित कर ही दिया है। अत: यह 
बिल्कुल आवश्यक नहीं है। अतएवं मैं अनुभव करती हूं कि यह प्रविष्टि सदन 
को स्वीकार्य होगी। 


*थ्री राजबहादुरः क्‍या इन शब्दों से सारी बात का अर्थ निर्बन्धित और सीमित 
नहीं हो जाता? 


*थ्रीमती जी. दुर्गाबाई: नहीं, श्रीमान्‌ू, क्योंकि अन्य शक्तियों का, जो आपने 
मांगी हैं, पहले ही प्रांतों और केन्द्र दोनों की शक्तियों के अधीन हो रहा है। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: मैंने जो शब्द सुझावें हैं कि, चलचित्रों के प्रदर्शन का 
“विनियमन तथा नियंत्रण” उनके बारे में क्‍या ख्याल हे। 


*थ्रीमती जी. दुर्गाबाईं: उसका भी प्रयोग उन्हीं शक्तियों के अन्तर्गत होगा जो 
हमें अनुज्ञा देने के प्राधिकार के अंतर्गत प्राप्त हैं; और बच्चों की रक्षा आदि के 
अन्य मामले तो श्रम विभाग के लिये हैं और इससे उनका संबंध नहीं हे। 


*थ्री एच.वी. कामतः अध्यक्ष महोदय, मेरे संशोधन की भावना के अनुरूप, 
जो मैं पेश नहीं कर सका क्योंकि वह नकारात्मक संशोधन है, मैं यह कहना चाहता 
हूं कि इस प्रविष्टि को समवर्ती सूची से हटाकर संघ-सूचि में ले जाने का पर्याप्त 
आधार नहीं हेै। 


*शथ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: उसे भारत शासन अधिनियम में तो पहले ही 
स्थानान्तरित किया जा चुका हे। 


*भश्री एच.वी. कामतः यह दुर्भाग्य है कि डॉ. अम्बेडकर ने अपना संशोधन 
पेश करते हुये एक नग्न वक्तव्य दे दिया और इस प्रविष्टि को समवर्ती सूची से 
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हटा कर संघ सूची में रखने का कोई उपयुक्त कारण नहीं बताया। मैं अपनी माननीय 
मित्र श्रीमती दुर्गाबाई से सहमत हूं कि हमारे चित्रों में हमारे राष्ट्र की संस्कृति का 
प्रतिबिम्ब होना चाहिये। इस विषय में दो मत नहीं हो सकते। परन्तु कुछ बातें हें 
जिन पर इस सदन को, चल-चित्रों के विषय में विचार करते समय, ध्यान देना 
चाहिये। आजकल जो मित्र बनते हैं वे मूक चित्र ही नहीं होते, वरन्‌ अधिकांश 
में वे वाचाल-चित्र होते हैं। मूक मित्रों का अब समय नहीं रहा और वाचाल-चित्रों 
में केवल चलचित्र ही नहीं होते प्रत्युत बहुत सी भाषा तथा संगीत, वार्तालाप और 
क्या-क्या बातें होती हैं। सबको ज्ञात है कि जब भी कोई चित्र विशेष किसी प्रांत 
विशेष में दिखाया जाता है, तब गाने, वार्तालाप आदि का उस प्रांत की भाषा में 
अनुवाद किया जाता है। प्रत्येक भाषा में अर्थ-भेदों तथा सूक्ष्म अन्तरों का प्रश्न उठता 
पा व्यक्ति के लिये संघ की सभी भाषाओं से भिज्ञ होना संभव नहीं है 

जैसे कि मैं कह चुका हूं प्रत्येक भाषा की अपनी विशेष पदावली, अर्थलालित्य 
तथा वाग्धाराएं होती हैं। इस समय प्रत्येक प्रांत में एक चित्र सेन्सर सम्बन्धी प्रांतीय 
मंडली होती है और प्रांतीय लोग उस प्रांत की भाषाओं से अधिक परिचित होते 
हैं जितने कि केन्द्रीय मंडली के सदस्य संभवत: नहीं हो सकते, जब तक कि 
केन्द्रीय मंडली में प्रत्येक प्रांत का एक सदस्य न हो अथवा भारतीय संघ की 
विविध भाषाओं से सुपरिचित सदस्य न हों। इसका अर्थ है कि वह बहुत बड़ी 
मंडली होगी। 

मेरी मित्र श्रीमती दुर्गाबाई ने एक विधेयक का निर्देश दिया हे जो हमने विधान 
मंडल के गत आय-व्ययक सत्र में पारित किया था। उस विधेयक का उद्देश्य चित्रों 
को दो श्रणियों में विभाजित करना था-एक तो व्यापक रूप से प्रदर्शनार्थ, और दूसरी 
केवल प्रौढ़ों के लिये प्रदर्शनार्थ, जो बालकों तथा नव-युवकों के लिये ठीक न 
हों। किन्तु उन्होंने जो बात कहनी चाही थी वह बिल्कुल पूरी हो जायेगी। यदि 
इस चित्रों के के विषय को समवर्ती सूची में रख दिया जायें जिसका उद्देश्य राज्यों 
और केन्द्र दोनों को शक्ति देना है और संघ को ही अनन्य शक्ति देना नहीं हे। 


इस मामले का एक और पहलू है जो शायद सदन को स्वीकार्य हो। यद्यपि 
हमारी संस्कृति तथा सभ्यता एक हैं फिर भी हमारी रूढ़ियां प्रांत-प्रांत में तथा राज्य- 
राज्य में भिन्‍न-भिन्‍न हैं। मेरे मित्र पंडित भार्गव ने-आशा है कि मेरी स्मरणशक्ति 
ठीक है-विधान-सभा के गत सत्र में हिन्दू कोड विधेयक पर बोलते हुये बताया 
था कि संघ के विविध भागों में क्या-क्या रीतियां प्रचलन में हैं। दक्षिण में भाई 
तथा बहिन के बच्चों में विवाह हो सकते हैं। अर्थात्‌ कोई व्यक्ति अपने ही मामा 
की पुत्री से विवाह कर सकता है। पंडित भार्गव ने कहा था “किन्तु यदि पंजाब 
में ऐसी बात हो जायें तो उस व्यक्ति के टुकडे-टुकड़े कर दिये जायेंगे”। मान 
लीजिये कि किसी मित्र में मामा की पुत्री से किसी का विवाह करते हुये दिखाया 
जाता है तो मद्रास अथवा बम्बई जैसे प्रांतों में यह साधारण-सी बात हो सकती 
है, पर यदि उसे पंजाब में दिखाया जायेगा तो लोग स्तंभित हो जायेंगे 

*डॉ. पी.एस. देशमुख: ऐसी बातें बहुत कम होती हें। 

*भ्री एच.वी. कामतः यह संभावना की सीमा से बाहर की वस्तु नहीं हे। 
चित्रों में विवाह के महत्वपूर्ण सामाजिक संस्कार को दिखाया जा सकता है और 
इसलिये मेरे विचार में यह आवश्यक है कि केवल केन्द्र को ही नहीं अपितु राज्यों 
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को भी इस विषय में शक्ति दे देनी चाहिये कि वे भी चल-चित्रों के विषय में 
निर्णय कर सकें अतएव मैं चाहता हूं कि इस प्रविष्टि को इस सूची से हटा दिया 
जाये और वापस समवर्ती सूची में डाल दिया जाये; मैं अनुभव करता हूं कि इस 
प्रविष्टि के लिये उपयुक्त स्थान है। उचित समय पर जब समवर्ती सूची सदन में 
विचारार्थ पेश होगी तब मैं इस संबंध में एक संशोधन पेश करूंगा। 


*ग्ाननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः अध्यक्ष महोदय, इस प्रविष्टि को समवर्ती 
सूची से संघ-सूची में लाने के दो उद्देश्य हैं, पहला, चित्रों की मंजूरी के लिये 
यथासंभव एकसमान निर्धारित करना, और दूसरा किसी चित्र निर्माता को हानि से 
बचाना, जिसके चित्र को कोई प्रांत शायर इसलिये मंजूर न करे कि वहां कोई 
असाधारण मान रखे हुए हैं और वहां चित्रों की मंजूरी के लिये सामान्य मान नहीं 
हैं। अतः मेरे विचार में यह अत्यन्त आवश्यक है कि इस मंजूरी के मामले को 
केन्द्र तथा प्रांतों दोनों में बाटंनें की बजाय संघ-सूची में ही रखना अधिक अच्छा 
है, अन्यथा हो सकता है कि प्रत्येक प्रांत अपने अलग मान निश्चित किये जायेगा। 
और केन्द्र का यह कर्तव्य हो जायेगा कि वह प्रत्येक प्रांत को अपने मानों का 
परीक्षण करने के लिये मनाये और उन्हें बताये कि उनके मान अच्छे हैं या बुरे। 
जहां तक शेष बातों का सम्बन्ध है सूची 2 की प्रविष्टि 43 को ऐसे ही रहने 
देने का विचार है जिससे कि प्रांतों को नाटकों, थियेटरों और चल-चित्रों पर सब 
नियंत्रण बना रहेगा केवल मंजूरी का अधिकार नहीं रहेगा। मेरे विचार से मेरी इस 
प्रस्थापगा से किसी के हित को कोई हानि नहीं पहुंचेगी। दूसरी ओर, जैसा कि 
मैं कह चुका हूं मंजूरी की शक्ति एक ही निकाय में, जैसे केन्द्र में केन्द्रित कर 
देने से स्पष्ट लाभ होंगे। 


*थ्री राजबहादुर: केवल मंजूरी? 


“माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकरः एक बार केन्द्र यह मंजूरी दे दे कि वह 
चित्र अच्छा है तथा नेतिक मानों के अनुकूल है तो मुझे कोई कारण दिखाई नहीं 
हा कि प्रदर्श के लिये और कोई उपबन्ध क्‍यों हो। मामला समाप्त हो जाता 

| 


अध्यक्ष: में संशोधन संख्या 222 पर मत लेता हूं। 
*डॉ. पी.एस. देशमुखः मैं इसे वापस लेना चाहता हूं। 

संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया। 
*थ्री राजबहादुरः मैं अपने संशोधन संख्या 226 को वापस लेना चाहता हूं। 

संशोधन सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 
“कि प्रविष्टि संख्या 70क सूची | का अंग बने।” 

प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। 
प्रविष्टि 70क संघ-सूची में जोड़ दी गई। 
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*अध्यक्ष: कुछ नई प्रविष्टियां हैं जिन्हें डॉ. देशमुख यहां रखना चाहते हैं। हम 


उन्हें अन्त में ले सकते हें। 


*डॉ. पी.एस. देशमुख: वे लगभग स्वतन्त्र हैं। उन्हें अन्त में लेने पर मुझे 


कोई आपत्ति नहीं है। 


है। 


33 


प्रविष्टि 7॥ 


“अध्यक्ष: इस पर कोई संशोधन नहीं है। सरदार हुकम सिंह ने केवल अपमार्जन 
सुझाव की सूचना दी है। 


प्रविष्टि 77 संघ-सूची में जोड़ दी गई। 


प्रविष्टि 72 
“अध्यक्ष: फिर हम प्रविष्टि 72 पर आते हैं। इस पर भी कोई संशोधन नहीं 


प्रविष्टि 72 संघ-सूची में जोड़ दी गई। 


प्रविष्टि 73 
“अध्यक्ष: फिर प्रविष्टि 73 है। डॉ. अम्बेडकर। 
*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: श्रीमान, मैं प्रस्ताव करता हूं: 
“कि सूची | की प्रविष्टि 73 के स्थान पर निम्न प्रविष्टि रख दी जाये: 
“73, पॉाला-छ96 ॥9306 भाव ८णाववलहाठ८.,' 
[73. अंतर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य।]” 


प्रविष्टि 73 में इनके बाद के शब्द अनावश्यक हैं, क्योंकि सूची 2 कि प्रविष्टि 
को हटा देने की प्रस्थापना है। 


“अध्यक्ष;॥ इस पर एक संशोधन हे, श्री नजीरुद्दीन अहमद का संशोधन 


» 226 | 


*श्री नजीरुद्दीन अहमदः मैं इसे पेश नहीं कर रहा हुं। 
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“अध्यक्ष: तो फिर इस प्रविष्टि पर कोई संशोधन नहीं हे। में डॉ. अम्बेडकर 
द्वारा प्रस्तावित रूप में इस प्रविष्टि पप सदन का मत लेता हूं। प्रश्न यह हे 
“कि सूची । की प्रविष्टि 73 के स्थान पर, निम्न प्रविष्टि रख दी जाये: 
“73. अंतर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य: ” 
संशोधन स्वीकृत हो गया। 
सशोधित रूप में प्रविष्टि 72 संघ-सूची में जोड़ दी गई। 


प्रविष्टि 73क 


“अध्यक्ष: फिर हम प्रविष्टि 73क, और डॉ. दिवाकर के संशोधन पर आते 
हैं। मैं यह समझ लेता हूं कि वह पेश नहीं हुआ। फिर श्री कामत की प्रविष्टि 
73क-' अंतलनक्षत्रीय यात्रा' है। 


*थ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान, मैं यह कहना चाहता हूं कि यदि हम 
अंतलनक्षत्रीय यात्रा के उपबन्ध की बात करते हैं, तो यह सदन की कार्यवाही को 
बेहूदगी तक पहुंचाना है। 


*भ्री एच.वी. कामतः मुझे विश्वास है कि यदि मेरे मित्र श्री कृष्णमाचारी विज्ञान 
के विकास का पूरा पता रखते, तथा केवल वाणिज्य और व्यापार में ही व्यस्त 
न रहते, तो वे ऐसी बातें न कहते। 


“अध्यक्ष: क्या हम ऐसी स्थिति पर पहुंच गये हैं जबकि अंतलनक्षत्रीय यात्रा 
पर नियंत्रण आवश्यक है? 


*श्री एच.वी. कामतः हां, श्रीमान, जैसा कि मैं कुछ क्षणों में ही सिद्ध करने 
का प्रयल करूंगा। मैं प्रस्ताव करता हूं....... 


*भ्री टी.टी. कृष्णमाचारी: श्रीमान, मैं एक औचित्य प्रश्न उठाता हूं। मेरे मित्र 
जो स्थापना रखना चाहते हैं कि वह अक्रियमाण है, और इसलिये यह पेश नहीं 
होनी चाहिए। 


*थ्री एच.वी. कामतः जब आप मेरी बात सुन चुकें, श्रीमान, तब आप निर्णय 
कर सकते हैं। 


“अध्यक्ष: पहले मैं उनकी बात सुनूंगा। 
*श्री एच.वी. कामत: श्रीमान, मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची | (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन सं. 42 के निर्देश से सूची ॥ 
की प्रविष्टि 73 के पश्चातू, निम्न नई प्रविष्टि जोड़ दी जाये: 


“736 , गाश्ा-एशाटकाज ॥3ए९।. 7 
[73क. अंतलनक्षत्रीय यात्रा।] 
(हंसी) 
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[ श्री एच.वी. कामत] 


श्रीमान, सदन के सदस्यों की हंसी का मैं स्वागत करता हूं। किन्तु पचास वर्ष 
पूर्व, यदि कोई प्रसारकों और बेतार यंत्रों की बात करता तो उसका उपहास और 
मजाक होता, और शायद उसे पत्थर मारे जाते। किन्तु आज वे साधारण वस्तुएं हो 
गई हैं और प्रतिदिन की वस्तुएं हैं। मुझे विश्वास है कि श्री कृष्णमाचारी के पास 
भी अपना बेतार यंत्र अवश्य होगा। और आज प्रसारक यंत्र घर में होना संस्कृति 
का सूचक भी समझा जाता है। दूरवीक्षण को लीजिये। शायद बीस वर्ष पूर्व दूरवीक्षण 
को असंभव समझा जाता था। किन्तु आज अमरीका में दूरवीक्षित यंत्र इतनी साधारण 
चीज हो गई है कि सब महत्वपूर्ण सभाओं और भाषणों को दूरवीक्षत करके देश 
भर में दिखाया जाता है। इस शताब्दी को विज्ञान की त्वरित प्रगति के लिये श्रेय 
दिया जाता है क्‍योंकि मुझे विश्वास है, गत 50 वर्षों में विज्ञान के विवधि क्षेत्रों 
में इतनी प्रगति हुई है जितनी कि पहले के 500 वर्षों में भी नहीं हुई थी, आज 
हम अज्ञात रश्मियों, औषधि, जेट चालित विमानों के विषय में इतना सुनते हैं, हम 
निकट भविष्य में बहुत से महान परिवर्तों की आशा कर सकते हें। प्रगति 
आश्चर्यजनक है, यदि मैं ऐसा कह सकूं तो यह माया ही है। अभी उस दिन 
मैंने एक अमरीकी पत्र में पढ़ा था-मेरे विचार में 'न्यूयार्क टाइम्स' में ही एक 
समाचार था कि संयुक्त राज्य में एक समवाय स्थापित हुआ है जिसमें चन्द्र यात्रा 
के लिये आवेदन पत्र मांगे गये हैं। यह नितान्त सत्य है-मैं हास्य नहीं कर रहा 
हूं। शायद वे “रोकेट' द्वारा यह यात्रा करने की आशा करते हैं। कुछ वर्ष पूर्व. 


++००००+० 


*आ्री आर.के. सिधवा (मध्य प्रांत तथा बरार: जनरल): क्या आप मुझे वह 
पत्र दिखा सकते हें? 


*थ्री एच.वी. कामतः हां, यदि आप कृपया मेरे सदन पर पपारें। 
*अध्यक्ष: मेरा ख्याल था कि लोग मृत्यु के पश्चात्‌ चन्द्रलोक को जाते हें। 


श्थ्री पा कामतः हां, श्रीमान, में भी ऐसे ही समझता था। स्वयं गीता 
में लिखा हे......... 


“तत्र चांद्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते” 


मुझे इस बात की संभावना पर आश्चर्य नहीं है कि योगी अपनी सिद्धियों की 
शक्ति से सशरीर चन्द्रमा पर जाकर वापस आ सकता है। पर इस बात के अतिरिक्त 
श्रीमान, यह तो अब संभावना के क्षेत्र में आ गई है, और कुछ वर्षों में ही, यह 
सर्वथा संभव है कि चन्द्र यात्राएं हुआ करें, तथा “चन्द्र लोक का मनुष्य' इन उक्ति 
का कोई महत्व ही न रहे। मैं कह सकता हूं कि जब पृथ्वी पर अधिकाधिक 
जनसंख्या और घिच-पिच हो जायेगी, और जब विज्ञान अधिक प्रगति कर लेगा, 
तब शायद लोग चन्द्रमा या सौर्य मण्डल के अन्य कम जनसंख्या वाले नक्षत्रों पर 
उपनिवेश बसाना आरंभ कर देंगे। यदि हम विज्ञान की संभावना के विषय में अपने 
मस्तिष्क को खुला रखें, और विज्ञान की आश्चर्यजनक प्रगति के विषय में 
पूर्वधारणाओं या नासमझी के कारण अपने दिमाग को बन्द न करे, तो मुझे विश्वास 
है कि सदन इस मामले को ऐसे ही नहीं उड़ा देगा जेसे वह आज उड़ाना चाहता 
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है। मैं ज्योतिषी नहीं बनना चाहता पर मैं यह कहने का साहस कर सकता हूं 
कि आगामी 25 वर्षों में शायद पूर्वतर, ऐसी बातों पर उपहास नहीं होगा, जैसे कि 
यहां कुछ मित्र आज करना चाहते हें। 


*थ्री बी.एल. सौंधी: (पूर्वी पंजाब: जनरल): हमारे संतान के समय शायद। 
*भ्री एच.वी. कामतः नहीं, श्री साँंधी और मेरे जीवन काल में ही। 


अतः मेरा सुझाव है कि इस मामले को समवर्ती सूची में या राज्य सूची में 
न रखा जाये अपितु यह संघ का अनन्य क्षेत्राधिकार होना चाहिये, जिससे कि समय 
आने पर संघ को पूर्ण नियंत्रण की शक्ति होगी। हां, डॉ अम्बेडकर कह सकते 
हैं कि यह पारपत्रों तथा दृष्टांकों की प्रविष्टि में आ जाता है। पर मेरे विचार में 
यह बात नहीं है। वे पार पत्र तथा दृष्टांक हमारी इस पृथ्वी पर ही यात्रा के लिये 
हैं। किन्तु निकट भविष्य में अतलनक्षत्रीय यात्रा अधिकाधिक 2880 हो जायेगी, 
और इसलिये इसे संघ-सूची में स्थान मिलना चाहिये। और इसलिये में इस संशोधन 
को सदन के समक्ष सच्चे दिल से तथा निष्पक्ष रूप में विचार करने के हेतु पेश 
करता हूं। 

अध्यक्ष: श्री नजीरुद्दीन का एक संशोधन भी नक्षत्रों तथा उपग्रहों की यात्रा 
के विषय में है। वे इस संशोधन से भी संतुष्ट नहीं हैं। क्या आप उसे पेश करना 
चाहते हैं? 

श्री नज़ीरुद्दीन अहमद: हां, श्रीमान्‌, क्योंकि यदि यह संशोधन जो अभी पेश 
किया गया है, स्वीकृत हो जायेगा तो यह मेरे संशोधन के बिना अपूर्ण रहेगा। मैं 
केवल एक मिनट लूंगा मैं सविनय प्रस्ताव करता हूं: 


“कि सूची 3 (षष्ठम सप्ताह) में, प्रस्थातपत नई प्रविष्टि 73क पर संशोधन 
सं. 227 के निर्देश से अंत में निम्न शब्द जोड़ दिये जायें: 


॥3ए९] 7020फ€शा 6 9क235 ॥64 ॥6 5४९0॥]॥8९5 ध4 92़९शा ॥6 5४265. 7 
[नक्षत्रों और उपग्रहों के बीच और उपग्रहों के बीच।] 
“अध्यक्ष: आपने इसकी सूचना आज प्रातःकाल ही दी थी। 


श्री नज़ीरूद्दीन अहमद: हां, श्रीमान, कठिनाई यह थी कि मैं इस संशोधन को 
कल तैयार करके अपनी जेब मैं लाया था पर उसे कार्यालय को देना भूल गया। 


“अध्यक्ष: में आपत्ति नहीं कर रहा हूं। चलते जाइये। 


*थ्री नज़ीरुद्दीन अहमदः मेरा निवेदन है कि, यद्यपि यह अंतललक्षत्रीय यात्रा 
भविष्य का स्वप्न है, पर वह शीघ्र ही हो रही है। बहुत समय पूर्व जूल्स वरने 
का एक बहुत अच्छा उपन्यास “पृथ्वी से चन्द्र को और उसके चारों ओर एक 
चक्कर' निकला था, और वैज्ञानिक विषयों पर बहुत से उपन्यास निकले थे। बहुत 
हद तक उनका स्वप्न सच निकला है और आधुनिक वैज्ञानिकों का यह विश्वास 
है कि अंतशःनक्षत्रीय यात्रा एक क्रियान्मक बात है और शीघ्र ही एक वास्तविकता 
बन जायेगी और वाणिज्यिक पैमाने पर हो सकेगी। श्री कामत के संशोधन में एक 
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[ श्री नज़ीरुद्दीी अहमद] 


कसर है और त्रुटि है। उनके संशोधन में एक नक्षत्र से दूसरे नक्षत्र को यात्रा का 
उपबन्ध है और एक नक्षत्र से किसी उपग्रह को और उपग्रहों के बीच यात्रा का 
उपबन्ध नहीं है। अत: यदि अंतलनक्षत्रीय यात्रा को सूची में रखना है, जो कि होना 
ही चाहिये, तो यह संशोधन स्वीकार करना ही होगा। सबसे पहले पृथ्वी से चन्द्र 
को और वापस आने की यात्रा होगी। किन्तु कामत के संशोधन से यह संभव न 
हो सकेगा। मौलिक संशोधन को पूर्ण बनाने के लिये मेरा संशोधन स्वीकृत हो जाना 
चाहिये। श्रीमान, यदि संशोधन अस्वीकृत होना है तो वह अधिक संतोषजनक ढंग 
से मतदान द्वारा होना चाहिये। 


“अध्यक्ष: में नहीं समझता कि अधिक बोलने की आवश्यकता हे। 


*माननीय डॉ. बी.आर. अम्बेडकर: मैं पूर्णतः नहीं समझा कि कया मेरे मित्र 
की प्रस्थापना उन बातों के विषय में है जो अज्ञातव्य हैं या उन बातों के विषय 
में है जो अज्ञात हैं। यदि वे अज्ञात हैं, तो हमने समय ही गंवाया है। किन्तु यदि 
वे बातें अज्ञात हैं, पर अज्ञातव्य नहीं हैं, तो उनके विषय में हमारे पास पर्याप्त 
शक्तियां हैं। किसी प्रविष्टि की चिन्ता क्‍यों की जाये? 


“अध्यक्ष: में श्री नज़ीरुद्दीन अहमद के संशोधन पर मत लेता हूं। प्रश्न यह हे: 


“कि सूची 3 (षष्ठम सप्ताह) में, प्रस्थापित नई प्रविष्टि 73क पर संशोधन 
सं. 227 के निर्देश से, अंत में निम्न शब्द जोड़ दिये जायें: 
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संशोधन अस्वीकृत हो गया। 
“अध्यक्ष: प्रश्न यह हैः 


“कि सूची | (षष्ठम सप्ताह) के संशोधन सं. 42 के निर्देश से, सूची । 
की प्रविष्टि 73 के पश्चात्‌ निम्न नई प्रविष्टि जोड़ दी जाये: 


“7 3क. अंतल्नक्षीय यात्रा।' ” 
प्रस्ताव अस्वीकृत हो गया। 


तत्पश्चात्‌ सभा बृहस्पतिवार, तारीख । सितम्बर, 949 के 9 बजे तक 
के लिये स्थगित हो गई। 


